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 गये  नहीं हैं

 कालका  जी  कौर  मालवीयनगर  की  पुरवासी  बस्तियां  |

 थी  बाजपे :  कया  यह  सच  है  कि  जो  परिवार  उन  बस्तियों  में  गये  वे  सरकारी

 चोरियों  के  परिवार  हें  ?

 श्री  मेहरचन्द  मुझे  खेद  है  कि  मेरे  पास  उनके  अलग  ब्योरे  नहीं  हैं  ।  मेरे  लियें

 भी  विस्थापित  व्यक्ति  हैं  ।

 mo
 क्या

 जंगपुरा  के  पीछें  वाली  भूमि  पुराने  किले  के
 दारणाधियों  की

 सम्पत्ति से  नहीं  चुनी  गयी  ae  यदि  हां  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अन्तिम  fara  किया

 गया है  ?
 a pr  re  ा

 fat  sist  में

 (252)
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 पश्न  मे हरचन्द खन्ना  :  प्रदन के पहले के  पहले  भाग
 के

 संबंध
 में

 तो
 मेरा  उत्तर  नकारात्मक परन्तु

 फिर भी  में  स्थिति  को  ज़रा  विस्तार  से  समझाता  हुं  ।  पुराने  किले  में
 रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों

 के  लिये  कोई  वैकल्पिक स्थान  खोजने  का  हम  पुरा  पुरा  प्रयत्न  करने  रहे  हैं  ।  निवासियों  द्वारा  सुझाये

 गये  स्थानों में  से  एक  स्थान  जंग पुरा के  पास  वह  भूमि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अ्रधिकार  में  है

 और  वह  सामरिक  महत्व  के  कारणों  से  प्राप्त  नहीं  की  जा  सकती  |

 धी  स०  स०  बनर्जी  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी  अभी  यह  बताया  है  कि  उन्हें  लाजपतनगर

 में  कुछ  एक  क्वार्टर  आवंटित  किये  गये  हैं  पौर  लगभग  १००  परिवार वहां  चले  जायेंगे |  क्या

 पतनगर  वाला  यह  सुझाव  उन  संबंधित  व्यक्तियों  द्वारा  अस्वीकार  कर  दिया  गया  था  कौर  क्या

 कार  भी  इस  बात  से  कुछ  सहमत  हो  गयी  है  कि  उन्हें  लाजपतनगर  न  भेजा  क्योंकि  वह  बस्ती

 उन  स्थानों  से  दूर  है  जहां  पर  वे  इस  समय  श्रपना  व्यवसाय चला  रहे  हें  ?

 मेहरचन्द  में  प्रत  समझ  नहीं  सका  ।

 jaca  महोदय
 :

 क्या  यह  उनकी  सम्मति  के  विरुद्ध  था  या  नहीं
 ?

 वे  दहर  के  निकट  रहते

 थे  जहां  वे  अपना  व्यवसाय  चला  रहे  थे  |  यह  नयी  बस्ती  कुछ  दूर  इसीलिये  उन्होंने

 वेदन  किया  धा  सरकार  भी  उनसे  एक  प्रकार से  सहमत  हो  गयी  थी  ।  क्या  यह  सच  है  ?

 fait  हरचन्द खन्ना  :  मेंने  यह  कहा  है  कि  १२७  परिवार  तो  वहां चले  भी  गयें  हैं  ।  शेष  लोगों

 के  लिये  वैकल्पिक स्थान  प्रस्तुत  किया  गया  था  झर  १००  अन्य  परिवारों  ने  भी  उसे  स्वेच्छा  से

 स्वीकार  कर  लिया  &  ।  उनके  लियें  क्वाटर  तो  भ्रावंटित  कर  दिये  गये  परन्तु  वे  प्रभी  वहां गये

 नहीं  हैं  ।  प्रदान  के  दूसरे  भाग  के  संबंध  में  मेरा  उत्तर  यह  हैं  कि  लाजपतनगर  पुराने  किले  से  अधिक

 दूर  नहीं  यह  तो  पुनर्वास  मंत्रालय द्वारा  बसायी  गयी  बस्तियों में  से  सब  से  बड़ी  बस्ती  है  जिसमें

 तथा  अन्य  सुविधायों के  संबंध  में  पूरी  पूरी  व्यवस्था हैं  ।

 Toit  बाजपेयी :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  पुराने  किले  के  निवासियों  के  सामाजिक

 कौर  आधिक  जीवन  का  उस  क्षेत्र  से  घनिष्ट  संबंध  क्या  उन्हें  उस  स्थान  से  हटाना  उन्हें  फिर  से

 विस्थापित  करने के  समान न

 महोदय  :  में  इस  प्रकार  के  तकों  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  यें  सभी  स्थान  अस्थायी

 रूप से  बनाये  गये  उन्हें  पुराने  किले  में  रखा  गया  है  जहां  पर  रहना  वे  सुविधाजनक समझते

 कया  वे  वहां  पर  सदा  के  लिये  रहेंगे  यह  प्रशन  तो  केवल  वीके  का  ही  मामला है

 |

 सीमेन्ट  का  निर्माण

 1*११२४-  थो  मुंह रु०  कृष्ण :  कया  वाणिज्य  श्योर  मंत्री  १६  १९४५७  के

 तारांकित
 प्रश्न  संख्या

 ६६
 के

 उत्तर
 के

 संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  के  निर्माण  के  लिये  स्थापित  किये  गये  कारखाने  के  स्वामी

 भारतीय हें  विदेशी ;

 क्या  भाखड़ा  बांध  के  किसी  भाग  के  निर्माण  में  सीमेंट  का  इस्तेमाल  किया

 गया  हे  ;  शौर

 इसकी  निर्माण  लागत  कितनी  है  झर  सीमेन्ट  की  उत्पादन  लागत  की  तुलना  में  यह

 केसा है  ?
 ——$——  ——

 मूल  अंग्रेजी  में

 ‘*Pozzolon’  Cement.
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  इस  कारखाने पर  भारतीय  स्वामित्व है

 कौर  यह  भाखड़ा  नांगल  परियोजना  प्रतिकार  मंडल  द्वारा  स्थापित  किया गया  हे

 हां  ।

 पोजोलोन के  उत्पादन  पर  ६५  रुपये  प्रति  टन  लागत  कराती  जबकि  भाखड़ा  नांगल

 परियोजना  में  इस्तेमाल  होने  वाला  खुला  सीमेंट  €३  रुपये  प्रति  टन  की  कीमत  पर  उपलब्ध

 tat बू०  To  कृष्ण  :  क्या  भारतीय मानक  संस्था  ने  इस  उत्पादन का  परीक्षण  किया  है

 और  इसे  भारतीय  जलवायु के  पाया  है  ?

 श्री  सुभाष शाह  :  यह  भारतीय  जलवायु  के  पूर्णरुपेण  भ ६५  है
 ।

 प्रभी  शुरू  में  तो  इसमें

 १०  प्रतिशत  मिलावट  की  जा  रही  है  परन्तु  उनका  विचार इस  मिलावट  को  २०  प्रतिशत  तक

 बढ़ा  देने  का

 do  रं ०  कृष्ण :  क्या  भाखड़ा  नांगल  में  उत्पादित  केवल  वहीं के  निर्माण  के

 लिये  इस्तेमाल  होगा  या  कि  उसे  देवा  के  भ्रमण  भागों  में  भी  भेजा  जायेगा ?

 ~ pat  मनुसाई  शाह  :  उसकी
 उत्पादन  क्षमता  तो  भाखड़ा  नांगल  ata  के  लिये  भी

 अपर्याप्त  है  ।  उसे  अन्य  स्थानों  पर  भेजने का  कोई  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  मं०  र्०  कृष्ण  :  क्या  इस  पर  सीमेंट  की  प्रदेश  कम  लागत  कराती  और  यदि  तो

 सरकार  भाखड़ा  नांगल  में  पर्याप्त  मात्रा में  उपलब्ध  इस  का  पूरा  पुरा  उपयोग  करने  के  बारे

 में  क्या  कया  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 ची  सवाई  शाह
 :

 जहां  तक  वहां  पर  उपलब्ध  प्रकार  का  पत्थर  जो  सहज  ही

 परतों  में  टूट  सकता  का  संबंध  वहां  का  कारखाना  प्रतिदिन  केवल  १००  टन  का  ही  उत्पादन

 करता  कौर  उससे  केवल  वहां  की  स्थानीय  श्रावश्यकतायें ही  पूरी  परन्तु  हमारा  विचार

 है  कि  उसके  प्रयोग  के  सफल  सिद्ध  हो  जाने  पर  हम  इसे  देश  के  अन्य  स्थानों  में  भी  इस्तेमाल  करेंगे  ।

 क्या  यह  उत्पाद  स्वयं  ही  प्रयोग  में  भ्राता  है  या  कि  इसे  सीमेंट  मिलाकर

 माल  किया  जाता  कौर  यदि  सीमेंट  मिलाया  जाता  है  तो  उसका  कितना  अनुपात  है
 ?

 शो  घुमाई  शाए
 :

 जेसा  मेंने  कहा  है  अनुपात  १०  प्रतिशत है  ।  इसे  यथा  समय  २०  प्रतिशत

 तक  बढ़ा  दिया  जायेगा  |

 किसानों  के  area  में  प्रलेख  चलचित्र

 *
 CRRa  को  विभूति

 क्या
 सूचना  बौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  रहने  वाले  किसानों  के  सांस्कृतिक जीवन  के
 संबंध

 में  प्रलेख  चलचित्र  तैयार  करने  के  लिये  वर्ष  PEN  के  लिये  कोई  व्यापक  योजना  बनाई

 है  ;  aK

 यदि  तो  उसका  स्वरूप कया  है  ?
 ि अ  “2

 मूल  अंग्रेजी  में

 Indian  Standards  Institution.
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 सुचना
 प्रार न्र रम  नन्  ह

 नही ं।

 प्रदान  नहीं  उठता
 ।

 श्री  विभूति  मिश्र  में  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  मिनिस्ट्री  इन्फर्मेशन एंड  ब्रॉडकास्टिंग

 sie  प्रसारण  किसानों  के  सांस्कृतिक  जीवन  के  लिये  कुछ  नहीं  करती  तो
 फिर  इसका  काम क्या  है  ?

 अध्यक्ष  मड़ोदप : यह तो यह  तो  अपने  अपने  मत  की
 बात

 है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  जनाब  स्पीकर  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  मिनिस्ट्री  आफ़

 wa  एंड  बॉडकास्टिंग  किसानों  के  सांस्कृतिक  जीवन  के  लिये  कुछ  नहीं  करती  है  तो  इसका

 काम क्या  हैं  |

 महोदय  :
 माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  समस्त  सुविधायें  केवल  मात्र  शहरियों

 को  ही  प्राप्त  न  हों  ।  देहाती  जीवन  भी  दिखाया  जाये  ताकि  दशहरी  लोग  देहाती  जीवन से  लाभ

 उठा  सकें  कौर  यदि  वह  जीवन  खराब  है  तो  वें  उन  देहातियों  का  उद्धार  कर  सकें  ।  यही  तो  उद्देश्य

 हैं  ।

 फ्रेसफर
 :
 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  हमने  इस  प्रकार  का  कोई  चलचित्र

 तैयार  नहीं  किया  तो  भी  लगभग  एक  तिहाई  चलचित्रों  में  किसी  न  किसी  रूप  में  देहाती  जीवन

 ही  दिखाया  जाता  है
 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  कोई  विशेष  सुझाव  देना  चाहें तो  मेरे  लिये वह  बड़ें

 ey  का  विषय  होगा ।

 शिष्य  ee  :  माननीय  मंत्री  उस  सुझाव  पर  विचार  भी  करेंगे
 ?

 fat  बज  स०  प्रति  :
 क्या  कृषि  गोष्ठियों  के  सम्मेलनों  और  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  मनायें

 जा  रहे  फसल  काटने  के  उत्सवों  के  बारे  में  कोई  प्रलेख  चलचित्र  तैयार किये  गये  हैं  ?

 के + क  जहां  तक  कृषि  गोष्ठियों  ar  संबंध  उनके  संबंध  में  रेडियो  कार्यक्रम

 प्रसारित  किये  जाते  हैं  ।  इस  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  चलचित्र  तेयार  नहीं  किया  गया  हें  ।  जहां  तक

 फसल  की  कटाई  संबंधी  त्यौहारों

 *

 का  संबंध  यदि  मुझे  ठीक  ठीक  स्मरण  |  तो  एक
 दो

 बार  उनके

 बारे  में  समाचार  चलचित्र  तैयार  किये  गये  परन्तु  उस  विषय  पर  चलचित्र  तैयार  करने के  बारे

 में  प्रभी तक  नियमित रूप  से  कोई भी  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  ।

 हों  Fo  रू०  नत  क्या  उन  विषयों  जिनका  मैंने  उल्लेख  किया  प्रलेख  चलचित्र

 तैयार  करने  का  प्रयत्न किया  जायेगा  ?

 Tal  रंगा  :  कृषि  सम्मेलनों  की  क्या  स्थिति है  ?

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  केवल  यह  जानकारी  मांग  सकते  हैं  कि  क्या  इस  प्रकार

 के  चलचित्र  तैयार  किये  गये  हैं  या  नहीं  ।  मंत्री  महोदय  नें  बताया  हैं  कि  इस  संबंध  में  केवल  समाचार

 चलचित्र  तैयार  किये  गये  हैं  ।  माननीय  सदस्य  तो  केवल  एक  सुझाव  दे  रहे  हैं  ।

 शो  रंगा  क्या  मंत्री  जी  ने  या  उनके  किसी  अन्य  पदाधिकारी ने  इस  समय  दिल्‍ली  में

 दिखाया  जा  रहा  दौरਂ  नामक  चलचित्र  देखा  है  जिसमें  पंजाब  के  ग्राम्य  सांस्कृतिक जीवन  की

 अत्यन्त  सुन्दर  झांकी
 दिखायी

 गई

 १मल  भ्र प्रे जी  में

 ‘tarmers  forum,

 *Harvest  festival.
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 डा०  में  निश्चय  ही  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित
 इस

 चलचित्र  को

 1  अध्यक्ष  महोदय
 :  तब  कोई  चलचित्र  तैयार  करने  की  श्रावव्यकता  ह  नहीं  ।

 माननीय  सदस्य  तो  मंत्री  जी  को  मानो  यह  जवाब  दे  रहे  हैं  कि  उन्हें  ब  नये  चलचित्र तैयार  करने  की

 कोई  झ्रावस्यकता  ही  नहीं ।

 पथरी
 एगा

 :  में  तो  विभिन्न  राज्यों  के  संबंध  में  पूछ  रहा  हूं  ।
 इस

 चलचित्र में  तो  केवल  एक

 ही  राज्य के  ग्राम्य  जीवन की  झांकी  दिखायी  गयी  है

 निर्वात  संवर्धन  संचिति

 +

 TEAL  aeVHRATT  - a eel  :

 1*₹१९८.  श्री  हड्ड  सिंह
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बता नेकी  कृपा  करेंगे  कि

 (
 )

 क्या  संवर्धन  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया

 है  ;  बौर

 .  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों पर  विचार  किया

 नहीं  ।  निर्यात  संवर्धन  समिति द्वारा  प्रतिवेदन दिलीप  संतरी  ‘, (Fr

 प्रस्तुत  करने  की  अवधि को  ३१  अगस्त
 तक

 बढ़ा  दिया  गया  है
 |

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 जोती  तारकेश्वर  (eee:  क्या  इस  समिति  या  सरकार  द्वारा  वर्षों  के  लिये  कोई

 निर्यात  संबंधी  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया  है  ;  भर  यदि  तो  वह  लक्ष्य  कितना है  ?

 श्री  फानन  :  हम  १०००  करोड़  रुपयों  के  निर्यात  के  लक्ष्य  को  पुरा  करना  चाहते  हैं

 श्रीमती  तारके इव री  क्या  यह  समिति  इसक  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  कि  उस

 कच्चे  माल  के  ग्रा यात  शुल्क पर  कुछ  छूट  दी  जोकि  यहां  पर  सामान  तैयार  करने  के  लिये  भर

 फिर  बाहर  भेजने  के  लिये  मंगाया
 जाता  क्या  सरकार  भी  इस  प्रस्थापना

 पर  विचार कर

 रही
 है  ?

 श्र  दगतूतेगों  सरकार  ने  कुछ  एक  के  बारे  में  निर्णय  किया  हू  जिनमें वह  निर्यात

 किये गये  सामान  के  विविध  हिस्सों के  आयात  शुल्क  में  कुछ  देती  है  ।

 आसतीं  पारकेदव री  सिजदा  :  क्या  सरकार  के  सामने  कोई  ऐसी  प्रस्थापना  है  जिससे

 बिक्री कन्वेंशन  11.0  जो  कि  इस  समय  जनेवा  अभिसमय  के  अधीन  भ्राता  पुनर्नवीकरण

 किया  जा  सके  क्योंकि  वहू  पंचात  वर्तमान  वाणिज्यिक  प्रांतों  के  कारण  कालातीत  हो  चुक

 बया  सरकार  पुराने  अभिसमय  के  स्थान  एक  नया  अभिसमय  बनाने  के  लिये  कोई  नया  सम्मेलन

 बुलाने  का  विचार  रखती  है
 ?

 जिनेवा  अभिसमय  का  करना  आवश्यक  समझा गया  है  कौर

 इस  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  रही  कलन  ०.  हल

 मूल  alist
 में

 Promotion  Council,
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 श्रोतों  तारक इव री  सिन्हा  :  में  यह  पूछना  चाहती  थी  कि  क्या  भारत  सरकार  कोई  शहरों

 सम्मेलन  चलाने  का  विचार  रखती  है
 ?

 थ्रो  कान नगों  :  इस  प्रकार  के  सम्मेलन बुलाना  भारत  सरकार  का  काम  नहीं  यह

 काम  तो  सम्मेलन  स्वयं  करता  है  ।  उस  सम्मेलन  का  सचिवालय  ही  इस  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 सम्मेलन  बलाता  है  |

 क्या  सरकार की  यह  इच्छा  है  कि  यह  समिति  एक  सम्पूर्ण  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करे  या  कि  केवल  निर्यात  की  जाने  वाली  विभिन्न  वस्तुओं  या  वस्तुओं के  विभिन्न  वर्गों  के

 निर्यात  के  बारे  में  ही  विचार  प्रकट  करे  ।

 सी  कानूनगो  :  इस  प्रतिवेदन  में  यथासंभव  समस्त  वस्तुयें  झा  जायेंगी
 ।

 जीमती  तारकेश्वर  एकदा  इसे  समय  बहुत  सी  वस्तुएं  निर्यात  की  जा  रही  हैं  ।  उदाहरणार्थ

 राज्य  व्यापार  निगम  भी  विदेशों  को  सीमेंट  का  निर्यात  प्रारम्भ  करने  वाला  हैं  ।  क्योंकि  सीमेंट  के  कार

 खाने  देश  के  अन्दरूनी  हिस्सों  में  स्थित  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय ने  इस  बारे  में  रेलवे

 विभाग  से  बातचीत  की  हे  ताकि  निर्यात  की  जा  इन  वस्तुभ्नों  के  लिये  राजकीय  सहायता  दी

 जा  सके
 ?

 शी  कानूनगो  :  हम  यह  नहीं  समझते  कि  समिति  इस  बारे  में  पपनी  सिफारिशें देगी  ।  हो  सकता

 हैं  कि  वह  सिफ़ारिशों  दे  श्र  हो  सकता  हे  कि  न  दे  ।

 सहकारी  संस्थायें

 1*११२६.  क्या
 वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि  सहकारी  संस्थानों  द्वारा  कौन  कौन  से  उद्योग  प्रारम्भ  किये गये  हूँ
 ?

 उद्योग  मंत्री  (  NTATS  TE)  :  लोक  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ३,  उपबन्ध  सख्या  ८६]

 खी  मुरार तम
 :  विवरण

 से
 प्रकट

 होता  हूं  कि  इन  सहकारी  संस्थाओं  ने  तीन  बड़े-बड़े

 उद्योग--चीनी  कातने  वाली  मिलें  नमक
 उद्योग--श्रारम्भ

 किये  इन  बड़े-बड़े

 उद्योगों  को  ATCA  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  इन  सहकारी  संस्थाओं  को  क्या  विशेष  सुविधायें

 दी  गई  हें  ?.:

 fat  मनु भाई  दाह  :  जहां  तक  सूती  कपड़े  का  संबंध  न्«  पूंजी  के  लिये  भारत  सरकार

 द्वारा  १०  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  ह  शौर  भारतीय  वित्त  निगम  द्वारा  ऋण  स्वरूप  ३०

 लाख  से  ४०  लाख  रुपये  दिये  जाते  हूँ  ।  यह  रुपया  प्रत्येक  सहकारी  कताई  एकक  को  दिया  जाता

 हे  ।  चीनी  केਂ  कारखोनों के  लिये  भी  ऐसी  ही  व्यवस्था हैं  ।
 a

 क्रि  मुरारका
 :  ज्वायंट  स्टाक

 कम्पनी  की  तुलना  में  सहकारी  समितियों
 को

 कर
 संबंधी  कुछ  रियायतें दी  गई  हें  ?

 श्री  सुभाष जाह  :  नही ं।.  भारतीय  et  न्यास  प्रीमियम के  अन्तर्गत  पंजीकृत  समितियों

 को  छोड़कर  सब  पर  कर  संबंधी  सामान्य  कानून  लागू
 पीते

 aaa  ™~

 उ  ी
 में
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 श्री रंगा : क्या क्या  इस  बात  के  लिये  aria  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  चीनी  के  कारखानों  के

 लिये  झ्रावइ्यक  मशीनें  जहां  तक  संभव  हो  भारत  में  ही  बनाई  जायें  ?

 श्री  wae  इन
 चीनी  कारखानों  को  श्रारम्भ

 करने  वाले  व्यक्तियों को  भारत  में

 मशीनों के  निर्माताओं  से  सम्पकं  स्थापित  करने  कौर  शेष  हिस्से  विदेशों  से  मंगाने  में  मदद  की

 जाती है  ।  हमनें  चीनी  के  कारखानें की  सम्पूर्ण  मशीनों  के  निर्माण के  लिये  १४  एककों को  लायसेंस

 हें  ।  अभी  इन  सबने  कायें  आरम्भ  नहीं  किया  इस  भ्र वधि में  हम  उन्हें  यथासम्भव कम  से  कम

 मशीनें  बाहर  से  मंगाने में  उनकी  सहायता  का  प्रयत्न कर

 1  पण्डित  हवा
 नाम  दीवारों  :  सहकारी  समितियां  ईंट  निर्माण  के  उद्योग  में  लगी  हुईं

 ge  निर्माण का  यह  कार्य  सहकारिता  के  झा घार  पर  किस  सहकारी  समिति  में  किया  जाता  है  तथा

 वहां  किस  किस्म  की  ईंटें  बनती  हें  ?

 बीं  मदुराई  वाह  भिन्न  भिन्न  उद्योगों  के  लिये  अनेक  सहकारी  समितियां  हें  ।  ars  दर्जन

 राज्यों  में  लगभग  ११,०००  समितियां  ate  भी  अनेक  समितियां  पंजीकृत  की  जा  रही

 अतः  यह  कहना  संभव  नहीं  होगा  कि  ईटों  की  किस्म  कसी  है
 ?

 किन्तु  में  माननीय  को

 आश्वासन  दे  दूं  कि  सहकारी  प्रांगण  के  अ्रन्तगंत  यह  एक  महत्वपूर्ण  उद्योग  हैं  |

 श्री  बैंक  सुरैया :  क्या  इन  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  का  संगठन  करने
 वाली  सहकारी

 समितियों  को  खादी  तथा  ग्रामोद्योग arr  वित्तीय  सहायता दे  रहा  है  ?

 fait  मनु भाई शाह  :  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  पहले  ही  सब  ग्रामोद्योगों को  प्रोत्साहित

 करता  खादी  निर्माण के  क्षेत्र  में  यह  प्रोत्साहन  प्रदान  कर  रहा  हैं  ।  अब  तक  यह  कार्य  केवल

 मान्यता  प्राप्त  संस्थाओं  तक  ही  सीमित था  ।

 शमी  रामनाथन  चेट्टियार  :
 क्या

 सरकार  सहकारी  समितियों
 ara  संचालित

 उद्योगों
 की  किस्मों  का  विशिष्ट  aq  करेगी  उन  उद्योगों  को  इस  मर्यादित

 रखेगी
 ?

 tat  wong  दाह
 :  विकेन्द्रित  उद्योग  क्षेत्र  में  श्रीमती  छोटे  पैमाने  के  कुटीर

 खादी  हथकरघा  उद्योग  के  संबंध  में  हम  से  भ्रमित  सहकारिता

 उत्पन्न  करने  का  प्रयत्न  करते  किन्हीं  उद्योगों  को  सहकारी  समितियों के  लिये  ग्रोवर  अन्य

 उद्योगों
 को  दूसरे  क्षेत्र  के  लिये  संरक्षित  करने  के

 संबंध
 में  हमारे  सामने  कोई  विषय  विचाराधीन

 नही ंहूं  |  छोटे  उद्योगों  के  संबंध  में  अधिकतम  सहकारिता उत्पन्न  करना  हमारा  लक्ष्य है

 fat  मुरारका
 :

 इन  राज्यों  के  क्या  नाम  हें  जहां  औद्योगिक  सहकारी  समितियां  सबसे

 अधिक  उन्नति कर  रही  हें  ?

 श्री  सनुभाई  वाह
 :

 औद्योगिक  सहकारिता  के  क्षेत्र  में  उत्तर  प्रदेश  ने  अच्छी
 उन्नति

 की

 हें
 ।  में  नहीं  कह  सकता  कि  किसी  राज्य  ने  इस  क्षेत्र  में  बरच्छा  कार्य  नहीं  किया  है  ।  किन्तु  ग्रा

 केरल  a  मद्रास  ने  भी  औद्योगिक  सहकारिता  में  पर्याप्त  प्रगति  की

 z
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 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड

 क
 re

 १२७.  डा०  राम  पुन्ना  सिड  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृषि  करेंगे

 क्या  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्डे  ने  सरकार  के  समक्ष  प्रस्ताव  रखा  हैं  कि

 दायिक  परियोजना  प्रशासन  को  झ्रावंटित  राशि  का  ५०  प्रतिशत  भाग  बोर्ड  को  दे  दिया

 जाये

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रस्ताव का  क्या  अभिप्राय है  ;  झर

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ate  किसी  प्रकार  का  निर्णय

 किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  का  :  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  न  तो  भूतपूर्व  अखिल

 भारतीय खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  न  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  झ्रायोग
 नें

 ही  इसकी  मांग

 की  हैं  ।

 ate  उत्पन्न नहीं  होते  हैं  ।

 fatt  श्रीतारायय  सामुदायिक  विकास  अधिकार  और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग

 में  ग्राम  उद्योगों  के  बारे  में  कोई  समन्वय  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  जी

 निरन्तर  सहयोग  ate  सहकारिता
 है  ।

 न् 11 |  स०  To  झरुमूगम : क्या :  क्या  खादी का  कायें  खादी  आयोग  से  लेकर  अ्रखिल-भारत

 aa  सेवक संघ  को  देने  का  विचार  सरकार  के  समक्ष  संघ ही  यह  कार्य  श्रादर्शात्मक  अधार

 पर  कर  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  पुछ  सकते  हैं  कि  क्या  ऐसा  प्रस्ताव है  ।  उन्हें

 सुझाव  नहीं  चाहिये  ।  अप्रत्यक्ष  रूप  में  वह  पूछ  सकने  हैँ  कि  कया  ऐसा  प्रस्ताव  है  मंत्री

 महोदय  नकारात्मक  उत्तर  देंगे

 ची  स०  Co  भ्ररुपुगस :  खादी का  काम  खादी  आयोग  से  लेकर  अखिल  भारत

 सर्वे  सेवक  संघ  के  सुपुर्दे  करने  का  विचार  हें  जो  शभ्रादर्शात्मक  पर  इसे  कर  रहा

 ह ै?

 श्री  काबू गों
 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 शी  बैंक
 :  क्या

 सरकार  खादी  आयोग  का  कराये  श्र  सामुदायिक  विकास

 भर  राष्ट्रीय  विस्तार  खंडों  के  प्रभारी  विस्तार  अधिकारी के  बीच  समन्वय  स्थापित

 करना  चाहती  है  ?

 जौ  कानूनगो :  इस  प्रदान  का  उत्तर  मैंने  पहले  दे  समन्वय  स्थापित  किया

 =

 TNT  z

 ११३०८  श्री  सुधार  योजना  मंत्री  १५  2EXY  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 १६  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत के  विभिन्न  राज्यों  में  सुधार-कर  की  प्रति  एकड़  कितनी  श्रौसत  दर  निश्चित

 की  गई  है  ;  और

 मूल  aaa  में

 ‘Betterment  levy
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 प्रत्यक  राज्य म  कूल  कितना  वार्षिक
 कर  संग्रह  लिये  जाने  की  संभावना

 उपनी  इया०  नं
 ०  i a)  :  शौर

 लोक-सभा
 पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुभव  संख्या  ८७]

 श्री  सुधार
 :

 इस  विवरण  से  प्रकट  है  कि  कृषि  भूमि  की  तुलना  में  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  के

 oad भूमि  की  कीमत  बहुत  अधिक  हैं
 ।

 प्रौद्योगिक  क्षेत्र  भूमि  की  कीमत  बढ़ने के  बारे  में

 सरकार  की  क्या  नीति  है  क्या  सरकार  इन  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  भी  सुधार  कर  लगाने

 का  विचार  रखती है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  नदी  घाटी  योजनाओं  के  संबंध  में  हे
 ।

 fait  सुधार
 :

 केवल  ऐसी  बात  नहीं  है
 ।

 awa  सुभग  fas
 :  यह  विभिन्न  राज्यों  में  है

 ।

 tama  महोदय
 :

 पिछले  प्रश्न  का  संबंध  किससे  है
 ?

 ची  सुधार
 :  यह  सुधार  कर  केबारे

 Haiaa  :  सामान्य  स्थिति  में  सुधार  कर ?  इसका  wa  है  कि  यदि  एक

 पालिका को  भी  स्थापना  हो  गई  तो  सुधार  कर  लगना  चाहिये ?

 प्री  सुधार  :  मेरा  यही  विचार  है  ।  बहुपरियोजनीय  परियोजनाओं  के  बारे  में  तो

 मंत्री  को  उत्तर  देना  चाहिये  ।  ये  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  भी  हैं  ।

 frat  सहारा  :
 जहां  तक  संभव  हो  में  विषय

 को
 सुसंगत

 रखने
 का  आग्रह  करता  हू ं।

 क्या  तारांकित प्रइन  संख्या  2%  औद्योगिक  सम्पदा  के  बारे  में  भी  त (अ अथवा  सुधार  कर  के

 सामान्य  प्रश्न  से
 संबंधित  है  ।  awa  क्या  यह  नदी  घाटी  परियोजनाओं  तक  ही  सीमित

 हे
 ?

 सी  सुधार
 :  जहां  तक  मुझे  स्मरण  हैं  यह  सामान्य  सुधार  कर  के  बारे  में  है  ।

 tat  vere eto  त०  feat: भूमि  की  कीमत  में  वृद्धि  का  निर्धारित  करते  समय  इन  सब  बातों

 पर  वि चार किया  जाता है  ।

 pat  सुधार
 :

 यह  set  नहीं  हे  ।  जब  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  उस  सिंचित  भूमि  की  कीमत

 बहुत  अधिक  बढ़  जाती  हे  जहां  पर  बहु-प्रयोजनीय  परियोजनाओं  से  सिचाई
 की

 सुविधा  प्राप्त

 इस  स्थिति  में  प्रौद्योगिक क्षेत्र  के  अन्तर्गत  भूमि  at  कीमत  में  वृद्धि  के  बारे  में  सरकार

 की  क्या  नीति हे  ?

 महोदय
 :  यदि  परियोजना वहां  है  तो  सुधार  कर  लगता  है  ।  झौचयोगिक  क्षेत्र

 स्वयं  पने  श्राप  ही  विकसित  होता  है  ।  हम  मूल  प्रशन  से  दूर  जा  रहे  हैं
 ।

 नज
 1.0  सुधार  :  नहीं ।  अनेक  ऐसे  हैं  जहां  बहु प्रयोजनीय  परियोजना  क्षेत्रा  में

 उद्योग  का  विकास  होना  है
 ।

 ह  क

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कम  atte  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री
 :  सुधार कर  का  विचार  केवल  सिंचित

 भूमि पर  ही  लागू  होता  है
 ।

 श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  इसकी  प्रतिक्रिया  के  wet  पर  तो  कदापि  विचार

 नहीं  किया  गया  हैं  यह  लागू  नहीं  होता  है  ।

 tet  सुधार
 :

 मेरा  प्रशन  भली  प्रकार  नहीं  समझा  गया  है
 |

 महोदय
 :

 उन्होंने  कहा  है  कि  श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  के  संबंघ  में  यह  बात  लागू  नहीं  होती

 है  ।  सुधार  कर  उस  भूमि  पर  लगाया  जाता  है  जो  रुपया  खच  की  गई  परियोजनाओं  से  लाभान्वित

 हुई  sae इन  क्षेत्रों  की  कीमत  एकदम  बढ़  जाने  से  रुपया  वसूल  करना  पड़ता

 है  ।

 ya  सावन
 विवरण

 से
 पता  चलता

 हे  कि  मध्य  उड़ीसा  सीखें

 राज्यों  में  सुधार  कर  समान  दर  पर  लगाया  जाता  है  ।  अलग-म्लान  क्षेत्रों  के  अनुसार  इन  दरों  में ~

 अन्तर  हो  सकता  हे  ।  क्या  समान  रूप  से  सुधार  कर  लगाने  के  ga  विधि  में  इस  बात  की

 आश्वस्ति  के  लिये  कोई  उपबन्ध  हे  कि  वहां  सुधार  है  अथवा  क्या  यह  मान  लिया

 जाता  हे  कि  सिचाई  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  हैं  तो  सुधार  हो  ही  गया  होगा  कौर  कर

 लगना ही  चाहिये  ।

 गश्रव्यक्ष सहोदय : परियोजना महोदय  :  परियोजना  आरम्भ करने  के  बाद  कब  तक  प्रतीक्षा  होगा  ?  क्या

 wrt  की  यथार्थ  वुद्धि  तक
 ?

 ६.1  सुरेख नाथ  द्विवेदी  :
 तीन  या  चार  ay  ।

 महोदय  :  ये  सब  तके-वितरक  हैं  ।

 vat सावन  गुप्त  :  कया यह  पुछना  at  है  कि
 सुधार  कर  सुधार  होने  के  बाद

 लगाया  जाता  है  अथवा  सुधार  की  पूर्वधारणा  पर  लगाया  जाता  है
 ?

 गजनी  इया ०  नं ०  सि  :
 अनेक  अवस्थाओं  में  युक्तिसंगत  पुर्व  धारणा  पर  ही  ऐसा  किया  जाता

 है  भोर  ये  धारणायें पूर्ण  रूप  धारण  करती  हें
 ।

 यह  भी  सही  है  कि  राज्य  सरकारें  विधि  पारण

 के  पूरव इस  बात  पर  विचार  कर  लेती  हैं  कि  परियोजनाओं  से  लाभ  उद्भूत  होंगे  ।  यदि  ऐसा  न

 हो  तो  वे  सुधार  कर  लगाने  के  लिये  विधि  अधिनियमन ही  कयों  करेंगे  |

 श्री  रंगा
 :

 बया  ag  सच  नहीं  है  कि  यह  कर  केवल  उन्हीं  किसानों  पर  लगाया जाता  है

 जिनकी  भूमि  सिंचाई  के  अन्तर्गत  झा  गई  है
 ?

 थो  नंदा
 :  ज  तिथि

 आर  योजना  पुरी  होने  के  समय  की  तिथि  के  बीच  बढ़ी  हुई

 कीमत कर  कुछ  ही  इसका  श्राघार है  ।  इसके  कुछ  शभ्रमुपात  पर  ही  विचार  किया  जाता

 हैं
 ।

 सिंचाई  का  यथा  लाभ  उस  भूमि  तक  पहुंचने  पर  ही  यह  set  उत्पन्न  होता  है  भ्र ौर

 यदि  भूमि  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  तो  किसी  को  सुधार  कर  नहीं  देना  पड़ता

 ee

 मूल  अँगरेजी
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 fait  जयपाल  सिह  क्या  सरकार  ने  इस  सुधार  कर  को  विपरीत  गति  में  लागू  करने  की

 बुद्धिमता४ पर  विचार  किया  है  ?  आजकल  उन  क्षेत्रों  में  सुघार  कर  लगाया  जाता  है  जो

 परियोजनाओं के  arid  लाभान्वित  हुये  है  किन्तु  क्या  सरकार  इसे  उन  औद्योगिक क्षेत्रों

 में  लागू  करने का  विचार  रखती  ह  जहां  उद्योग-घंघे  तो  खुल  जाते  हें  परन्तु  समीपवर्ती  क्षेत्र  को

 कोई  लाभ  नहीं  होता  है
 ।

 ऐसी  दशा  में  वे  उन  क्षेत्रों
 पर

 सुधार  कर  लगायेंगे  जहां  उद्योग

 qa  हैं  ।

 नन्दा  कुछ  नगरीय  क्षेत्रों  के  लिये  नगर  विकास  योजनायें  भी  हैं  ।

 श्री रंगा  :  क्या  अखिल  भारतीय  पैमाने  पर  कोई  योजना  है
 ?

 श्री  नरदा
 :

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  नहीं  किन्तु  कई  स्थानों  के  लिये है  ।

 prem  महोदय  :
 इसका  लाभ  केन्द्र  को  नहीं  मिल  सकता  है

 ।
 नदी  घाटी  योजनायें  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  प्रारम्भ  की  जाती  हें  स्थानीय  सरकारें उसे  करती  यह  उन्हें मिल  जाता

 है  ।  दोष  नगरपालिकाओं को  मिलेगा

 ची  याज्ञिक
 :

 क्या  राज्य  सरकारों को  सुधार  कर  विनियमित  घटाने  अथवा  बढ़ाने

 का  अधिकार है  ak  क्या  सिंचाई  परियोजनाओं  को  यथार्थ  लाभ  होने  के  पुर्व  ही  करारोपण

 की  दरों  के  विरुद्ध  देश  के  कई  भागों  में  किसानों  के  आ्रांदोलनों  के  परिणामस्वरूप उन्हें  इसमें  कुछ

 कमी  करने  के  लिये  विवश  होना  पड़ा  हे  ।

 fa  नन्दा  :  यह  उस  क्षेत्र  के  विधान  की दाँतों  पर  निरभर है  |

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :

 क्या  सरकार सब  राज्यों  में  समान  सुधार-कर  निर्धारित  कर

 इसे  उचित  रूप  से  कम  करने  का  विचार  रखती  हे  ?

 श्री  इया०  do  सिश  इसका  स्वरूप  ही  ऐसा  है  कि  इसे  सब  राज्यों में  समान  रूप

 से  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 Ta  क्या  इस  प्रश्न  का  परीक्षण  किया  जायेगा ?  क्या  देश  के  विभिन्न भागों  में  समान

 सुघार  कर  लगाने  की  श्रावइ्यकता  पर  विचार  किया  जायेगा  ?

 शनी  नंदा
 :

 अखिल  भारतीय  दुष्टि  से  सुघार  कर  के  उसके
 सिद्धांत

 पद्धतियों  ate
 पर

 विचार  किया  जाता  है  ।  एक  निश्चित  नियम  ढूंढने  के  लिये  इस  पर  योजना  शझ्रायोग  और

 सिंचाई  झ्र  विद्युत  मंत्रालय  में  भी  विचार  किया  गया  था  .।  इसका  यह  नहीं है  कि

 रूपता  प्राप्त
 हो  गई  हैं  अथवा  पूर्णरुपेण प्राप्त  हो  जायेंगी  प्रत्युत  एक  समान  दृष्टिकोण  के  लिये

 कुछ  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ।

 श्री  :  क्या  सुधार  कर  की  सालाना किश्त  ae  जमीन  से  वसूल  किये  जाने  वाले

 लगान  में  परस्पर  कोई  संबंध  है  ?

 शो  ara  दो  विभिन्न  आधार  एक  समूचे  उत्पाद  की  कुल  कीमत  में  वृद्धि  से

 सम्बंधित है  ।  दोनों  में  एक  अनुपात  स्थापित  कर  दिया  जाता  है  ।  दूसरी  पद्धति  जमीन  की  कीमत
 की

 कुल  पूंजीगत  मुख्य में  वृद्धि
 है

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 SRK  aaa  उतर  २४  fay

 छोटे  पैमाने  के  उद्यम

 +

 _  —  राव
 1* ११२

 "Left  भी नारायण  दास
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  अमेरिकी  व्यापारी  श्री  विलियम  ग्राहम  ने  भारत  में  पांच  छोटे

 पैमाने

 के  उद्यम  प्रारम्भ  करने के  लिये  २५  हजार  डालर  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;

 उसके  संबंध  में  सरकार  के  नया  विचार हैँ  ;

 क्या  यह  प्रस्ताव किसी  नवयुवक  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  है

 *  श्योर
 यदि  तो  किस  प्रकार  के  उद्योग  प्रारम्भ किये  जायेंगे  #  AlN

 क्या  सरकार श्री  विलियम  को  प्रथम  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिये  कोई  आयकर

 संबंधी  रियायतें  देने  का  विचार  रखती  हैं  ?

 उगा  मंत्री  मदुराई  :  )  जब  श्री  विलियम  ग्राहम  की  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 के  विकास  आयुक्त  के  साथ  a  वार्ता  हुई थी  तो  उन्होंने  छोटे  पैमाने  के  ५  saat  के  लिये
 का  प्रस्ताव ०००  डालर  प्रति  उधम  के  हिसाब  से  कुल  २५०००  डालर  देनें  lL  नह न  किया  था |

 कार को  श्री  ग्राहम  से  कोई  ठोस  विस्तृत  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं हुये  हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 |

 श्रीनारायण दास  :  यह  सज्जन  भारतीय  उघमियों  को  यह  धन  किन  शर्तों  और

 निबन्धों  पर  देने  जा  रहा  हूं  ?

 fat  सुभाष  शाह  :  जैसा  कि  मैने  ote  के  उत्तर  में  प्रभी

 तक  कोई  शर्तें  न  तेयार  की  गई  हैं  और  न  उनका  प्रस्ताव ही  किया  गया  था  ।

 1प्रव्यक्ष महोदय : यह २५००० पटौदी  :  यह  २५०००  डालर  ही  तो  हैं
 |

 हम  हजारों  करोड़  खर्चे  करेंगे
 ।

 इसको  स्वीकार

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  ।  इस  तरह  तो  कोई  भी  व्यक्ति  दस  रुपए  या  ऐसी  ही  कोई  राशि  उपहार

 के  रूप  में  देने  का  प्रस्ताव  कर  सकता  हूँ  ।

 पची  बुझा  शी  ग्राहम  को  गेर  सरकारी  पक्षों  के  साथ  सरकार  की  जानकारी  केਂ

 बात-चीत कैसे  करने  दी  गई  ?

 श्री  मदुराई  शाह
 :

 उन्होंने  न  तो  गैर-सरकारी  पक्षों  से  बातचीत  की  हैं  न  सरकार  की  बिना

 जानकारी  जैसा  कि  मेंने  उनकी  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  झा यु कत
 के

 साथ  में  भेंट  हुई
 थी  ।  किसी  प्रकार  का  कोई  करार  नहीं  किया  गया  हे  ।

 महोदय
 :

 यह  बहुत  साधारण  सा  मामला

 tas  aaa  में  ,
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 नेपा  न्यूज़ प्रिन्ट  फैक्टरी

 श्री  :
 1११३४.

 4  श्रीमती  इला  पाल  गोबरी

 क्या  तथा  उधो  मंत्री  २१  १९५६ को  qa  गये  तारांकित प्रश्न  संख्या

 २५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेपा  न्यूज़ प्रिंट  फैक्टरी  का  उत्पादन  १००  टन  प्रतिदिन  के  स्तर  पर  पहुंच  गया  है  ;

 यदि  तो  इसदे  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  नेपा  कारखाने  की  कटिंग  मशीन  की  दैनिक  सामने  कितनी  है  ?

 तथा  उद्योग  उप मंत्रों  सतीश  :  शौर  .  कारखाना  wh  तक

 १००  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  4]  नहीं  पहुंचा है  क्योंकि  संयंत्र में  कुछ  हेर  फेर  किया  जाना

 अभी  बाकी  है  ।

 ३  से  ५  टन  प्रतिदिन ।

 TA पु०  Lo  म्ट्ल  :
 क्या  कम्पनी  का  यह  नुकसान  दोषपूर्ण  प्रबन्ध  के  कारण  नहीं  हो  रहा  है

 ?

 ो  घातों  ध्य्प्द्र  :  यह  दोषपूर्ण  प्रबन्ध  का  दोषपूर्ण  समायोजन  का  प्रश्न  हैं  कारखाना

 अभा  तक  अपनो  क्षमता-सारथ्य  तक  नहीं  पहुंचा  है  क्योंकि  कारखाने  के  एक  या  दो  विभागों में  कुछ

 अतिरिक्त  संयंत्रों  ate  उपकरनों  की  आवश्यकता  है  ।  उदाहरणतः  एक  संयंत्र  सलाई  लकड़ा  को  लुगदी

 के  वेतन
 '

 के  लिए  लगाया  जाना  है  जो  बिना  इवेतन  के  उतना  चमकीला  नहों  होता  जितना  आयात

 किया  गया  अखबारी  कागज  है  ।  इस  तरह  बांस  की  लुगदी  बनाने की  सामथ्य  कारखाने के  अन्य

 विभागों  की  तुलना  में  अपर्याप्त  है  पौर  उसकी  वृद्धि  की  जा  रही  हैं  ।

 नो  घास  :  बया  यह  सच  है  कि  कताई  के  लिए  बाहरी  अभिकरणों  से  ठेके  ग्रा  रहे  ate  यदि

 तो  क्या  कारण  हैं  ?

 यम  पतोरा  चप्  :  कारखाने  में  कटाई  की  सामना  प्राथमिकताओं  से  अधिक

 श्री  वि०  न  शगल  १००  टन  प्रतिदिन  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की  मूल  तारीख  क्या

 थी  ?

 मंत्री  मनाई  :  जैसा  कि  लोक  सभा  को  ज्ञात  हैं  यह  कारखाना  वास्तव

 १६४७  में  चालू  किया  गया  था  ।  इसलिए उस  समय  न  तो  यह  योजना  थो  न  कोई  लक्ष्य  अथवा

 बसों  कोई  ग्न्य  खोज  |  सामान्यतः  कारखाने  को  क्षमता  सामना  ४  वर्षों  के  समय  में  प्राप्त  कर  लेनी

 चाहिए  थी
 ।  हरनेक  कारणों  ते  वहू  पूर्ण  उत्पादन  पर  नहीं  पहुंच  सका  |

 ढ1|  रामायण  इस  कारखाने  को  प्रतिवर्ष  कितनी  हानि  हुई  है  ?

 आ
 सुभाष  माह

 :
 वह  समय  समय  पर  भिन्न  भिन्न

 कभी  gy  लाख  रुपए  है  शौर  कभी ५

 आध  +
 कि  रुपए है  ।

 नक  ee  Te  ऋण  ध

 धमकी  अंग्रेजी  में

 Capacity

 sBleaching
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 कया  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  करन॑  या  पता  लगाने  का  कोई  प्रयत्न  किया  है  कि

 कारखाने  के  प्रावश्यक  उपकरण  प्राप्त  करने  उचित  उत्पादन  पर  पहुंचने  में  रहने  में

 कौन  कौन  से  प्राविधिक  पदाधिकारी  जिम्मेदार  हैं  ?

 गी  सुभाष  में  उस  गलतफहमी  को  दूर  करने  देना  चाहता  हूं  जो  कुछ  क्षेत्रों  में  हो  सकती

 है  ॥  नहीं  है  कि  प्राविधिक  उपकरण  ही  खराब  हैं  ॥  प्रा  रम्भ  से  ही  वित्तीय  प्रबन्ध

 जनक  नहीं  था  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसम  तीन  साल  पहले  ही  हाथ  डाला  क्योंकि  बहुत  सा  ऋण  दिया

 गया  था  |  समस्त
 नियंत्रण  हमारे  हाथों  में  है  जेसा  कि  मेंने  कुछ  दिन  पहले  नोक

 संभा में  कहा  था  हम  अ्रगले  ६  महीनों  में  वास्तविक  क्षमता-सारथ्य  प्राप्त  कर  लेने  की  करते  हैं  ।

 श्री  इन  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  जिसमें  केर  सरकार  ने  इस  मामले  में  रुचि  ली

 ऐसा  कयों  है  कि  कुछ  मशीनें  उपलब्ध  नहीं  हैं  गा मथ्य  प्राप्त  नहीं  की  जा  सकी  है
 ?

 fait सत  भाई  शाह  :
 मेरे  माननीय  सहयोगी का  ताइपे  वास्तव  में  यह  था  कि  संयंत्रों में  इतनी

 कमियां थीं  कि  €  ५  से  १००  टन  तक  प्रतिदिन  उत्पादन  नहीं  हो  सकता  था  |  बायलर  का  एक

 टट  गया था  |  ऐसा  केवल  इस  कारखाने  में  ही  नहीं  साहू  वरन  अन्य  गैर  सरकारी  तथा  सरकारी  दोनों

 क्षेत्रों  के  कारखानों  में  भी  ऐसा  हो  जाता  है  ।  हमने  तुरन्त  ही  सभरण  करने  वालों  से  कुछ  व्यक्तियों  को

 इंगलैण्ड  व  अन्य  देशों  को  हवाई  जहाज  से  भेजने  के  लिए  कहा  |  झर  स्थानीय  व्यक्तियों  से  भी  इन

 हैड  के  बनाने  के  लिए  बातचीत  की  हे
 :

 में  सभा  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  उसको  बहुत  शीघ्र

 ठीक  कर  दिया  जायगा  कौर  हम  ६५  टन  की  पहली  सामना  प्राप्त  करने  की  करते

 पंजी तब त०  ब०  Cot  राब
 :

 क्या  इस  कारखाने  में  तैयार  किया  जाने  अखबारी  कागज

 राज्य-सहायता  प्राप्त  दरोंਂ  पर  बेचा  जाता  है  ?

 धी  मनु  भाई  दाह  :  श्रीमान  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :

 कारखानें  की  झ्र पने  प्रादुर्भाव  के  समय  से  अरब  तक  कुल  कितनी

 पति हुई  है  ?

 tat  सुनाई  ताह
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  १६४७  जब  कारखाना  चालू  किया  गया  ग्रां कड़े

 जानना  चाहते  हें  तो  में  निश्चय  ही  सभा  केਂ  समक्ष  रखूंगा
 |

 श्री  पट्टाभिरामन्‌ :  क्या  यह  सरकार  कनाड़ा
 सरकार  की

 वनरोपण  नीति  का  अनुसरण

 करेगी  कयोंकि  इतने  प्रतीक  पेड  काटे  जाते  हें  शर  क्या  वनरोपण  की  कोई  समन्वय  नीति  होगी  '”?

 भी  wars  शाह
 :

 यह  इस  से  उत्पन्न  ही  नहीं  होता
 ।

 वनरोपण  सरकार  की  एक  प्रमुख

 नीति है  ।

 faeseTea  सम्पत्ति

 ह

 श्री  कौडियाल  :  क्या  कारावास  तथा  झ्रल्पसंस्थक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को
 निष्क्रिय  सम्पत्ति

 प्रतिरक्षक  पीड़ित  संघ  लश्कर  से

 कोई  स्मरण  पत्र  प्राप्त  ह

 ast
 में

 teHeader

 *tSubsidised  rate
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 (a)  यदि  तो  उनकी  व्यथायें  किस  प्रकार  की  ह  ;  कौर

 उनकी  व्यथाओं  के  निराकरण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हें
 ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंह्यक-कार्य  मंत्री  मेहरचन्द  खन्ना )  हा

 )  शिकायतों  सम्पत्ति  के  freer  सम्पत्ति  घोषित  किए  सम्पत्ति  के  वापस

 मिलने  में  देर  मामलों  के  निपटारे  के  सम्बन्ध  में  है  ।  यह  भी  लगाया  जाता  हैं  कि  अभिरक्षक

 का  विभाग  भ्रष्ट  है  ।

 यदि  कोई  सम्पत्ति  गलती  से  निष्क्राम्य  सम्पत्ति  घोषित  कर  दी  गई  हो  तो  सम्बन्धित

 मालिक  को  चाहिए  कि  वह  निष्क्रिय  सम्पत्ति  अधिनियम में  उपबन्ध  किए
 गए  तरीके

 से  भ्रमित

 पुनरीक्षण  की  कार्यवाही  करे  ।  पुरःस्थापन  न्यायिक  मामलों  के  निपटारे में  विलम्ब से

 सम्बन्धित  शिकायतें  निराधार  हें  |  जबकि  भूतपूर्व  मध्य  भारत  में  १  अव  2ELY BT ATAT को  लगभग

 Roo  मामले  इस  समय  केवल  एक  दर्जन  न्यायिक  मामले  निपटारे  के  लिये  बचे  हें  ।  भ्रष्टाचार

 सम्बन्धी  शिकायत  इतनी  सामान्य  हैं  कि  उसके  सम्बन्ध में  जांच  करना  अनावश्यक  हैं
 ।

 श्री  को  डियाज  :  क्या  यह  सच  है  कि  aaa  सरकार  के  निष्क्रिय  संग्रह  के  प्रभारी  afartens

 को  उन  सम्पत्तियों  को  उनके  सही  मालिकों  को  वापस  दिलाने  का  निर्देश  करने  के  पश्चात भी  जो

 श्रनि“क्रम्य  सम्पत्तियां घोषित  कर  दी  गई  क्या  कुछ  मकानों का  नीलाम  किया  गया  था  और  उन्हें

 मालिकों  को  भाड़े  के  आधार  पर  भाड़े  पर  उठाया  गर  था  ?  केन्द्रीय  सरकार  के  आदेश  के  विरुद्ध  इस

 कार्यवाही का  क्या  कारण  है  ?

 वी  मे हरचन्द खन्ना  :  में  प्रशन  समझ  नहीं  सका  |

 श्रव्य  महोदय  :  इसके  बावजूद  भी  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्थानीय  अ्रमिरक्षक  waar  जो

 कोई  भी  उन  सम्पत्तियों  का  प्रभारी  था  उसको  उन  सम्पत्तियों  के  मालिकों  को  वापिस  कर  देने  की

 यतें  जारी की  उसने  उन्हें  मालिकों  को  भाड़े  पर  उठाया  उन्हें  नीलामी  में  भी  रख  दिया  |  मान

 नीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हें  क्या  ऐसा  नहीं  है
 ?

 श्री  सेहुर  बन्द  खन्ना  यदि  कोई  मामला  मेरी  जानकारी  में  लाया  जाय  तो  में  निश्चय  ही

 उसकी  जांच  करूंगा  ।  प्रक्रिया  यह  है  ।  जब  कोई  सम्पति  निष्क्रिय  सम्पत्ति  घोषित  की  जाती  है
 त

 सम्बन्धित  व्यक्ति  को  चाहिए  कि  वह  उचित  प्राधिकारी  से  मना-प्रतिरक्षक तक  कपिल  करे  ae  यदे

 वह  rar

 न

 हो  तो  वह  सरकार  के  पास  जा  सकता  है
 र

 धारा
 १६  के  प्रार्थना  पत्र  दे  सकता

 है  ।  निर्णय  किए  जानें  भ्  ही  .

 महोदय  :
 ये  सब  क्रम  समाप्त  हो  चुके  हैं  ।  माननीय  सदस्य  कहतें  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 ने  हिदायतें  जारी  को
 थीं  कि  वे  सम्पत्तियां  सही  मालिकों  को  हस्तगत  कर  दी  जायें  |  उस  के

 पर  भी  दिया |

 बावजूद  भी  स्थानीय  सज्जनों  ने  उस  सम्पत्ति  का  झाम  नीलाम  में  निपटारा  कर  दिया  शर  उन्हें  पट्टों

 श्री  मे हरचन्द  खन्ना  :  वह  उस  समय  से  पहले  ग्रा  होगा

 गसथ्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  नें  कहा  कि  यदि  कोई  खास  मामला  उनके  सामने  लाया  जाय

 ee  फिल
 तो  वहू  उसकी  जांच  करेंगे  |
 =

 १मल  अंग्रेजी  में



 CREE  सोनी  ro]  २४.  gywe

 श्री  मेहरचन्द
 खन्ना

 :  में  एक  कदम  ८.  बढ़  रहा  हूं  ।  धारा  १६  के

 वापस  दिलाए  जाने  का  रादेश  जैसे  ही  दे  दिया  गया  फिर  उसके  बाद  नीलामी  का  कोई  प्रशन  ही  नहीं  रह

 जाता  क्योंकि  वह  सम्पत्ति  सरकार  के  संग्रह  से  बाहर  चली  जाती
 है  |

 वह  सम्बन्धित  व्यक्ति

 को

 हस्तगत की  जानी  होती  है  ।

 ध्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 जेसा  कि  मंत्री जी  ने  यदि  ऐसा  कोई  मामला  हो  तो  वह  माननीय  मंत्री

 की  जानकारी में  लाया  जाय  I

 दराज  को  मिलें

 1*११३६.  श्री  श्रीनारायण दास दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 व्या  कागज  की  मिलों  ने  अपनों  विस्तार  योजनायें  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  संयंत्र

 गर  मशीनों  की  श्रावक्यकता यें  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  हां  उन  की
 aaa

 बतायें  किस  प्रकार  की हे  र  उसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 लगेगी ;

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  हैं
 ?

 र् |  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  :  श्रीमान्‌

 आवश्यकता यें  गल  के  seed  sas  at  fe  महा  Reet  ere"

 भी  सम्मिलित  है  भर  विस्तार  तथा  नए  उपक्रमों  के  लिए  विदेशी  की  झावदयकता  का  अनुमान

 ३६७५  लाख  रुपए  किया  जाता  =  |

 प्रख्यात  लाइसेंस उन  पक्षों  को  जारी  किये  जाते  हैं  जो  सरकार  द्वारा

 रित  की  गई  लाइनों  पर  प्रस्थिति  भुगतान  दाँतों  का  प्रबन्ध करते  ह  88s,  १४  लाख  पए

 के  मुल्य  केआ या  लाइसेंस  जारी  किए  जा  चुके  हूँ  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  ये  संयंत्र  और  मशीनें  किन  देशों  से  गाया  की  जानी हैं
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  विभिन्न  लाइसेंसधारियों  ने  विभिन्न  देशों  से  मशीनें  प्राप्त  करने  की  बातचीत

 की  हैं  ।

 path  श्रीनारायण  दास  FAT  अपने  देश  में  इन  संयंत्रों  र  मशीनों  का  निर्माण  किये  जाने  के  कोई

 प्रयत्न किए  गए  हैं  ?

 मंत्री  सतपाल  शाह  )  :  कागज  की  मशीनों  के  कुछ  भाग  इस  देश  में  बनाए
 जाते  हैं

 परन्तु  यह  एक  ऐसी  लाइन  है  जिसमें  हम  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं
 ।

 पश् नीस ती  तार कद वरों  सिन्हा  :  दूसरी  योजना  के  लिए  इस  कागज  विस्तार  योजना  का  कुल

 लक्ष्य  है  समस्त  विस्तार  कार्यक्रम  में  कितनी  लागत  लगने  का  तु मान च्च्  हैं
 ?

 पी  सतीश  चन्द्र
 :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  के  लिए  '४,
 ५०,०००

 टन
 का  लक्ष्य  निश्चित

 किया  गया  है  ।  मेंने  लागत  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रतिमान  मुख्य  प्रदान  के  उत्तर  में  दे  दिया  है  ।  जितनी  सामर्थ्य

 के  लिए  नए  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  उसके  लिए  कुल  ३६.७५  लाख  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  की  झा वद यकता

 होगी  बन  ह  क  क

 मूल  ५. प्रंग्रेंजो  में

 Soda  Recovery  Plant

 Deferred  Payment
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 श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा  :  मेंने  कुल  लागत  के  सम्बन्ध  में  पूछा  था  केवल  विदेशी  मुद्रा  नहीं  ।

 शो संत  भाई  शाह  विदेशी भाग  ५५  से  ६०  प्रतिशत  तक  हैं  ।  उसका  सरलता  से

 आकलन  किया  जा  सकता  हैं  ।  चूंकि  हम  यह  पक्की  तरह  से  नहीं  सकते  कि  गेर-सरका  री  उद्योग  सत

 का  प्रत्येक  व्यक्ति  कितना  खरच  करेगा  इसलिये  हम  केवल  उसके  केवल  विदेशी  मुद्दा  भाग  का  ears

 रखते हैं  ।

 श्री  हेमा  :  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  हम  दूसरी  योजना  के  तरन्त  तक  ४.  ५  लाख  टन

 उत्पादन  करने  लगेंगे  ।  उस  समय  हमारी  प्र नुमा रि  आवश्यकता  क्या  होगी
 ?

 श्री  सतीश  चन  इस  लक्ष्य  पर  पहुंचने  के  लिए  कुल  आवश्यकताओं  का  आकलन  किया  गया

 हमारी  कुल  कागज  के  अतिरिक्त ३.
 ५

 लाख  टन  होंगी  जिनके  लिये
 कम  से

 कम  ४,  ५  लाख  टन  क्षमता  का  उपबन्ध  करना  है  ।

 पति  बसुमतारी  :  कया  श्रीराम  सरकार  द्वारा  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  कई  यदि  तो

 क्या  उस  पर  विचार  किया  गया  हूं
 ?

 श्री  मनु भाई दाह  प्रासाद  से  एक  लुगदी  कागज  संयंत्र  की  स्थापना  की  एक  योजना

 ह

 Sart  शंकरजटा  :  कागज  की  कमी  बाहर  से  मशीनें  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  को  दे  gt

 सरकार  ढारा  इस  बात  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  जिन  मिलों  के  पास  मशीनें  और  क्षमता

 सामने  हें  उनमें  उत्पादन  चालू  किया  जाये
 ?

 fot  सतीश  चन्द  :  बहुत  से  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हूं  ate  मामलों  में  संस्थापित  सायं

 का  विस्तार  करने  का  विचार  है  ।  केवल  थोड़ी  ही  मिलें  सर्वथा  नई  होंगे  |

 att  :  मेरा  wea  उन  मिलों  के  सम्बन्ध  में  हे  जिनके  पास  मशीनें  हें  किन्तु  जिनमें

 दम  नहीं  हो  रहा

 श्री  सुभाष  दाह
 :

 एक  या  दो  को
 जिनमें  क्षमता  नहीं  प्राप्त

 की

 गई
 ऐसी  कोई  मिल  नहीं  है  ।  यह  we  लगाना  गलत  होगा  कि  बहुत  सी  मशीनें  प्रयोग  में  लाई  जाती  हैं  ।

 )

 fort  शंकरजटा  :  मैसूर  कावेरी  पेपर  मिल्स  समापन  के  ्  पौर  उसके  पास  मशीनें  हैं  ।  इस

 बात  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हें  कि  ऐसी  मिलों  को  चाल  रखा  जाय
 ?

 मेरा  प्रश्न यह  है

 पनी  सुभाष  शाह  :  इसीलिए  मेंने  कहा  था  कि  एक  या  दो  मिलों  को  छोड़कर  ।  मसूर थी थी

 श्र  दूसरी प्राण

 ae  महोदय  :  वह  मसूर  के  सम्बन्ध  में  बता  कर  बात  खत्म  कर  देते  ।  उन्होंने  प्राकार  की  बात

 क्योंकी ?  श्री  भक्त  दर्शन  ।

 tt  भक्त  ददन  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  इस  सम्बन्ध  में  RACE  लाख  रुपए  की  विदेशी

 चक  की  आवश्यकता  जिससे  नई  मिलें  भी  चलाई  जायेंगी  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किन

 किन  मिलों  के  लिए  इसकी  आवश्यकता  यानी  ये  नई  मिलें  कहां  कहां  स्थापित  होंगी
 ।

 अंग्रेजी  में
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 शेयर  में  #  nso 111  ा  १  पश्चिमी  बेंगाल शी  मतुभाई  श्ञाह  :  १  उत्तर  प्रदेश  २  उड़ीसा  २  ससुर स़  ९

 २  मध्य  प्रदेश  १  ATTA,  १  बिहार  में  २  बम्बई  में  ।

 श्री  फोटोज  गांधी  :  कया  नेपा  मिल्स  में  क्षमता  सामर्थ्य  के  प्रतसार ष््यो  पूर्ण  उत्पादन  हो  रहा  हैं

 क्या  गत  वर्ष  के  सन्तुलन  पत्र  में  हानि  रही  हू  या  लाभ
 ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :

 माननीय  सदस्य  उस  समय  अनुपस्थित  थे  जब  बहुत  से  नानुकुर

 प्रश्न  पूछे  गए  थे  |

 केरल  में  चाय-बागानों के  मालिक

 के  2239.0  श्री  सणियंगाडन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  केरल  के  छोटे  चाय  बागानों  के  मालिकों  की  शिकायतों के  बारे  में  कोई

 अभ्यावेदन मिला  है

 क्या  इस  ज्ञापन  में  दी  गई  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गयी

 है  ;

 यदि  तो  कया
 ?

 वाणिज्य  मंत्रो  काबू नगों  )  ate  हां  ।

 ex  शिकायतें  इन  बागानों  में  फसलों  के  अनुमान  का  आघार  निश्चत  करने  निर्यात

 कोटा  जारी  करने  के  बारे  में  थीं  |  चाय-बोर्ड  ने  उसके  बाद  से  फसल  के  अनुमान  के  को  निर्धारित

 करने  श्र  निर्यात  का  कोटा  जारी  करने  में  शी  घनता  करने  का  तरीका  निकाल  लिया  है  ।

 श्री  सणियंगाडन  :  क्या  पंजीयन  के  लिये  छोटे  बागाना  मालिकों  के  गन»  स्वीकार  कर  लिये

 गये  हें
 ?

 कानूनगो  :  मेरे  पास  ठीक-ठीक  जानकारी  नहीं  है  ।  मेरे  पास  जो  जानकारी  है  वह  यह  हैँ  कि

 फसल  का  प्र नुमा रन व्य  लगाने  का  निश्चित  किया  जा  चका  हे  निर्यात  कोटे  जारी  कर  दिये

 गये  हैं  ।

 च्  को  खोई  से  प्रभारी  कागज  का  तैयार  किया  जाना

 (  श्री  भक्त  दर्शन

 श्री  राम  इंकर  लाल
 i  ११३६८.  2

 श्रीमती  इला  पाल  चोरों

 डा०  राम  सुलग  fag

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २१  १९५६  के  तारांकित wat  संख्या  Vek F के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  गन्ने  की  तौरसे  अखबारी  कागज  तेयार  करने  के  बारे  में  जमनी  व  इटली  के

 विशेषज्ञ  दलों  ने  क्या  इस  बीच  अपने  विस्तृत  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिये  हैं  ;

 अंग्रेजी  में
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 क्या
 उन  प्रतिवेदनों

 में
 की  गई  सिफारिशों  की  एक  स्थूल  रूपरेखा  सभा  पटल  पर  रखी

 जायेगी कौर

 उन  सिफारिशों  पर  क्या  निर्णय  किये  गये  हें  तथा  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही की  जा  रही  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  मतुभाई  से  (7)  हालांकि  इटली  के  विशेषज्ञों  से  प्रभी  रिपोर्ट

 नहीं  मिली  फिर  जैसा  कि  मेंने  पहले  बताया  था  जर्मन  फर्म  ने  शंकर  नगर  में  तीस  हजार  टन

 अखबारी  कागज  हर  साल  तैयार  करने  के  लिए  प्रौसेस  भ्र पना ने की  सिफारिश

 की  है  जिसका  पेशेन्ट  उसके  पास  है  ।  यह  कागज  वहां  के  चीनी  कारखाने  से  मिलने  वाले  गन्ने

 के बगास  से  बनाया  जाएगा  ।  इस  योजना  की  कामयाबी  मशीनें  सामान  लेने  के  लिए  मुनासिब

 पर  वारेन  एक्सचेंज  मिलने  पर  निसार  जिसके  लिये
 अभी  बातचीत  चल

 रही है  ।

 भक्त  दर्शन  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  हे  कि  लगभग  एक  वर्ष  बीत  जाने  पर  भी  इटली

 के  विशेषज्ञों  ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्टे  नहीं  दी  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  इस  काम  में  क्या

 पड़ी  जिन  की  वजह  से  प्रभी  तक  रिपोर्ट  नहीं  दी  जा  सकी  है  ।

 श्री  गर्भाशय  शाह
 :

 वे  लोग  कुछ  तजुर्बे  करना  चाहते  लेकिन  आजकल  हम  तो  जर्मन  ए-जेड

 पर  ही  चल  रहे  हैं  ।

 थ्री  भक्त  दर्शन  :  पिछले  प्रदान  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  जर्मन  विशेषज्ञों  ने  भारत  के  बारह

 स्थानों  का  भ्रमण  किया  था  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  स्थानों  में  से  शकर नगर  को  ही  क्यों

 छांटा  गया  |... ञ  कया  भर  स्थानों  के  बारे  में  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  मत  भाई  मेरे  कलीग  गी  ने  बताया  है  कि  बारह  जगहों  में  से  सब  जगहों  की  TA

 तरह  से  जांच  पड़ताल  की  गई  है  कौर  क्योंकि  शकरनगर  में  हिन्दुस्तान  की  सबसे  बड़ी  गवर्नमेंट  की  शूगर

 फैक्टरी  है  वहां  पर  जितनी  चाहे  वापस  मिलਂ  सकती  '  इस  लिये  उस  जगह  को  पसन्द  किया  गया  है  |

 श्रीमती  तार केव वरों  सिन्हा  :  क्या  सरकार  यह  बता  सकती  है  कि  गन्ने  की  खोई  भर  लकड़ी

 की  लुगदी  से  अखबारी  कागज  बनाने  का  उत्पादन  लागत  कितनी  पड़ती  है  ?

 मत भाई  शाह
 :

 अभी  यह  बता  सकना  बहुत  कठिन  हैं  कि  उत्पादन  लागत  कितनी  होगी  ॥

 यह  एक  नया  झ्राविष्कार  हैं  जो  पिछले  ही  वर्ष  gar  है  ।  लेकिन  मोटे  तौर  पर  यह  कहा  जा  सकता  है

 बांस  या  लकड़ी  अथवा  प्रदेश  कच्चे  माल  की  अपेक्षा  गन्ने  की  खोई  का  परिष्करण  ज्यादा  है  ।

 fat सें  ०
 वें

 राम स्वामी
 :

 लाभकारी  ढंग  से  उत्पादन  करने  वाले  कारखाने  की  न्यूनतम

 दन-क्षमता  कितनी  होगी  इस  के  लिये  कितनी  गन्ने  की  खोई  की  झावइ्यकता  पड़ेगी  ?

 शी  सुभाष शाह  :  १००  टन  का  उत्पादन  करने  वाले  कारखाने  को  श्नाथिक  दृष्टि  से

 कारी  कहा  जा  सकता  हूँ  ।  इसका  झ  १:२.४ का  है  |  ३०,०००  टन  अखबारी  कागज  के  लिये

 लगभग  ७२,०००  टन  सुखी  Ta  की  खोई  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।

 त०  ao  विट्ठल  राव  :  जमीन  विशेषज्ञों  के  साथ  तो  यह  वार्ता  काफी  दिनों  से  चल

 रही  इसके  कब  तक  पुरे  होने  की  सम्भावना  हूँ  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मतुभाई  शाह
 :

 जेसा  कि  में  प्यार  उत्तर  के  अन्तिम  भाग  में  बता  चुका  हूं इस  बात  पर  बहुंत

 कुछ  निरभर  है  कि  हमें  कितनी  विदेशी  मुद्दों  ae  उघार  के  सम्बन्ध  में  कैसी  शर्तें  प्राप्त  होती  हैं
 |

 सही

 बात  तो  यह  हे  जहां  तक  प्राविधिक  कारखाने  की  स्थापना  शौर  कच्चा

 माल  मिलने  के  स्थान  का  सम्बन्ध  उनसे  हम  सभी  सन्तुष्ट  वास्तव  में  तो  उघार  सम्बन्धी

 नामों  पौर  वित्तीय  बातों  की  जांच  करनी  हैं  ।

 श्री to
 wo

 विट्ठल  राव  :  क्या  यह  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना-काल  में  पूरी  हो  जायेगी ?

 ्रो  मुंबई  शाह  :  हमें  तो  है  ।

 विश्वनाथ राय  :  इस  बात  का  निश्चय  करने  से  पूर्वे  कि  यह  कारखाना  किस  स्थान  पर

 छोला  जायगा  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात
 की

 दिलाया  गया  है
 कि

 पूर्वी  उत्तर
 पोर

 उत्तरी  बिहार  में  गन्ने  की  खोई  बहुतायत  से  पायी  जाती  है
 ?

 fat  सुभाष दाह  :  यह  तो  aa  विदित  है  ।

 न्यूतम  नजरों  अधिनियम

 1*११४२.  श्री
 ब०  स०  मति  :  क्या  नशेमन  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किक  किसानों  में  इसी  मजदूरों

 के  सम्बन्ध
 में  ,  न्यूनतम  मजूरी  अघिनियम  के  उपबन्ध लागू  नहीं

 हुए हैं

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  मद्रास कौर  केरल  ।

 श्री ब०
 स०  मूर्ति :  आंध्र  में  कितने  गांवों  को  इस  अधिनियम  के  म्रघीन  लाया गया  हे  ?

 fat  आबिद wet  ४  प्रतिवेदन में  यह
 प्री

 जानकारी  दी  हुई  है  ।  यह  प्रतिवेदन  छप  हुए रुप

 में  पुस्तकालय में  उपलब्ध  है  ।

 श्री qo  स०  मत्ती  :  यह  प्रतिवेदन तो  दो  वर्ष  पुराना  है  ।

 श्री  आबिद  sett  :  उसके  बाद  से  प्रिक  कुछ  नहीं  ड्रा  है  |

 श्री  रंगा  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  अन्य  राज्यों  की  तो  बात  ही  क्या  हुआ  प्रदेश  मद्रास

 तक  के  कुछ  गांवों  में  खेतिहर  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  इस  अधिनियम  को  लागू  नहीं  किया  जाता

 श्री  प्राचीन  :  उस  प्रतिवेदन  में  उन  क्षेत्रों  का  नाम  दिया  हुका  है  जिनमें  इस  भ्र घि नियम  को

 लागू  करना  आवश्यक  है  ।  जो  बात  उसमें  नहीं
 दी

 हुई  हूं  वह  नहीं  होती  |

 अघ्यक्ष  माननीय  सदस्य  का  कहीं  यह  तो  तात्पये  नहीं  है  कि  प्रतिवेदन  में  जिन  स्थानों

 का  उल्लेख  किया  गया  उन  तक  में  ऐसा  नहीं  किया  जाता  ?

 पति  रंगा
 :

 यही  तो  में  कह  रहा  हमने  इस  अधिनियम  को  राज्य-भर  में  क्रियान्वित  करने  के

 लिये  राज्य-सरकारों  को  कुछ  समय  दिया  ।  यह  समय  कई  बार  बढ़ाया  जा  चुका  है  ।  लेकिन  इस  सब

 के  बावजूद  अधिकांश  गांवों  में  राज  तक  इसे  खेतिहर  मजदूरों  पर  नहीं  लागू  किया  गया  है  ।

 श्री [o  स०  मति  में  भी  यह  बता  दे  कि  झांक  में  केवल  १८  गांवों  को  इस  अ्रधिनियम  के

 लाया  गया  है  ।  ty  साल  बीत  चुके  हूं  और  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  आगे

 पूछना  चाहता  था  लेकिन  मंत्री  महोदय  कहते  हें  कि  वह  सब  प्रतिवेदन  में  मिल  जायेगा  ।

 भ्नंग्रेजी में



 २४  Fey  मौखिक  उत्तर  हीक  है

 अघ्यक्ष  महोद
 य

 मेरा  ख्याल  है  कि  जितने  माननीय  सदस्य  यहां  आते  हैं  उनके  निर्वाचन  क्षेत्रों

 में  यदि  अधिक  नहीं  तो  विधान-सभा  के  कम  से  कम  पांच  सदस्य  तो  ही  होते  उन्होंने क्या

 किया है  ?
 सभी

 बातें  इसी  सभा  में  पूछी  जाती हैं
 ।

 स्थानीय  सरकार  काम  लेकिन  मंत्री

 महोदय  कसे  इस  बात  के  लियें  उत्तरदायी  हो  सकते  हैं  ?

 रंगा
 :

 वे  अपनों  सेवायें  प्रदान  कर  सकते

 पुश्तो to  स०  यह  तो  केंद्रों  अधिनियम  है  ।

 पअव्यस  महोदय  प्रशासन तो  वें  ही  करते  हैं

 alae  wat  :
 हम  राज्य-सरकारों  के  पास  यह  सुझाव  मेज  देंगे  ।

 श्री  कुट्ट  मनत  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  न्यूनतम  मजूरी  श्रषिनियम  केरल  में

 इसलिये  नहीं  क्रियान्वित  किया  जा  सका  हैं  क्योंकि  केन्द्रीय  अधिनियम  में  कुछ  त्रुटि  हैं  झ्र  केन्द्रीय

 अधिनियम  में  संशोधन  किये  बिना  उसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  जां  सकता  है
 ?

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्रो  :  ara  अधिनियम में  कुछ  संशोधन
 करना

 झावइयक हो  गया  राज्य  सभा  में  यह  काम  किया  जा  है  वद  इस  सभा  में  है
 |

 16. | |: ह ao  स०  मति  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंत्रालय  इस  न्यूनतम  मजूरी

 नियम  को  एक  बार  फिर  संसद्‌  के  समक्ष  ला  रहा  अब  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  शौर  भागे  क्या

 कार्यवाही  की  जाने  वाली  है  कि  इस  अघिनियम  के  उपबन्ध  सभी  राज्यों  में  क्रियान्वित  कर  दिये  जायें
 ।

 थो  कन्दा  इसमें  तो  प्रशन  केवल  इसी  बात  का  हे  कि  हम  जो  विभिन्न  सम्मेलन  बुलाते  हें  उनमें

 चर्चा  के  लिये  इस  प्रशन  को  उठा  कर  सम्बन्धित  राज्य-सरकारों  पर  नैतिक  दबाव  उन्हें

 समझायें  श्र  तथ्यों  की  झोर  उनका  ध्यान  श्राकृष्ट  करें
 |

 हम  केवल  इतना  ही  कर  सकते  और  यद

 हम  करेंगे ।

 राज  सहायता  प्राप्त  प्रोमो  गीत  गुह-निर्माण  योजनाਂ

 ~  भ  1११४३
 श्री  Ho  रा०  मेहता  :  कया  आवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कोयला  ste  अभ्रक  की  खातों  में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  को  THe  प्राप्त

 औद्योगिक  गृह-निर्माण  योजना  के  लाभों  से  वंचित  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  इस  मामले  पर  फिर  से  विचार  करेगी  ?

 श्रावास  ate  संभरण  उपमंत्री  प्रतीत कु  ०  कोयला कौर

 की  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  लिये  मकानों  की  व्यवस्था  करने  की  श्रम  कौर  रोजगार

 लय  की  योजना  है  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री ज०  रा०  कोयला  की  खानों  में  काम  वाले  मजदूरों  को

 से  कयों  नहीं  लाभान्वित  होने  दिया  जाता
 ?

 मूल  sash  में

 18Subsidised  Industrial  Housing  Scheme,
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 झ्ननिल  कु
 ०

 चन्दा
 :

 क्योंकि  उन  मजदूरों  के  लाभ  के  लिये  पहलें  से  ही  एक  पृथक्‌  योजना  चल

 रही  है
 ।

 पानी त०
 ब०

 विट्ठल  राव
 :

 में  एक  झ्रौचित्य  प्रदान  पर  खड़ा  उसा  हूं
 ।

 यह  प्रदान  श्रम-मंत्रालय के

 पास  जाना  चाहिये  था  ।  क्योंकि  श्रम  मंत्रालय  ही  इन  खानों  के  सम्बन्ध  में  गृह-निर्माण  का  प्रबन्ध

 करता है  ।

 Tait हू  चं०  गुह
 :

 यह  निधि  श्रम  मंत्रालय  के  हाथ  में  है  ।

 preset  महोदय
 :

 यह  प्रश्न  श्र  सम्भरण  मंत्रालय  के  पास  भेजा  गया  था  और

 उन्होंने  उसका  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्रीवास
 ate  संभरण

 मंत्री
 क०  चल

 )
 :

 औद्योगिक  गृह-निर्माण
 योजना

 का

 प्रशासन  श्रीवास  अर  संभरण  मंत्रालय  के  हाथ  में  है  ।  प्रदान  यह  है  कि  कोयला  प्रतीक

 की  खानों  में  करने  वालें  मजदूरों  को  इस  योजना  में  क्यों  नहीं  शामिल  किया  जाता  उत्तर  हैं

 श्रम  मन्त्रालय  की  पृथक्‌  योजना  है  ।

 fat  श्र०  चं०  केवल  एक  झर  गृह-निर्माण  योजना  ही  वरन  मेरा  तो  ख्याल  है  कि

 अधिक-खा  कल्याण  निधि  भी  श्रम  मंत्रालय  के  अधीन  है  ।

 टीम प्रौढ़  रोजगार  तथा
 योजना  मंत्री  (att

 :  जी
 वह

 भी
 श्रम  मंत्रालय  के

 walt है  |

 भ्रिध्यक्ष  गृह-निर्माण  का  धज  एक  मंत्रालय  के  अधीन  है  झर  निधि  दूसरे  मंत्रालय  के

 शी
 to

 चं०  गुह
 :

 इन  गृहों  का  निर्माण  अभ्रक  खान  कल्याण  निधि  में  से  किया  जाना  है  झ्र

 यह  निधि  श्रम  मंत्रालय  के  अ्रघीन  है  ।

 महोदय
 :

 इस  बात  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 अब  हम  अगला  प्रदान  लेंगें
 ।

 इंजीनिर्यारग उद्योग  का  विकास

 226%. AT श्री  स०  Ho  बनर्जी  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की
 ५

 कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इंजीनियरिंग  उद्योग  के  विस्तार  में  क्या  युद्ध-सामग्री  कारखानाਂ

 का  भी  विस्तार  किया  ?

 योजन  उपमंत्री  दया०  न०  :  नहीं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  प्रतिरक्षा

 प्रतिष्ठानों के  बारे  में  नहीं  हैं  ।

 श्री स०
 म०  बुर्जों  :

 क्या  मन्त्री  महोदय  को  पता  ate  इन  युद्ध-सामग्री  कारखानों  में  प्रतिवर्ष

 लगभग  ¥RYy,  करोड़  रुपयों  का  भ्र सैनिक  उपयोग  का  सामान  भी  बनता  कौर  यदि  तो  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना-काल  में  हमारे  उत्पादन  की  बढ़ाने  के  लिये  इन  कारखानों  की  फालतू  उत्पादन

 tae  sas  में

 factories.
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 ली  sare  नं०
 हालांकि  यह  प्रदान  मौजूदा  योजना  से  सम्बन्धित  तो  नहीं  लेकिन

 नीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिये  में  यह  बता  दूं  कि  जिस  ge  तक  यह  सम्भव  है  उस  हद  तक  किया  मी

 जा  रहा

 att
 स०  म०

 बनर्जी
 :

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  दबाव  के  कारण  इन  युद्ध-सामग्री  कारखानों

 का  विस्तार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्होंने  कहा  है  कि  जहां  तक  सम्भव  है  यह  किया  जा  रहा  है  |

 fat स०
 स०

 बना
 :

 यह  नहीं  हो  रहा  हैं
 |

 युद्ध-सामग्री  कारखानों  के  बारे  में  मुझे  खुद  भी

 कारी है  ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  की  धारणा  कुछ  झर  है  ।

 शोर स०  मठ  बरसों  वे  कहते  हैं  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  से  दबाव  जायेगा  वह  होड़  करेगा  ॥

 कया  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  दबाव  डाला  गया  है  ?

 थो  2ITo  नं०  fay  :  गर-सरकारी क्षेत्र  चाहे  कितना  ही  दबाव  क्यों न  वह  सरकार को

 सही  कार्य  करने  से  विचलित  नहीं  कर  सकता  |

 grag  के  वस्त्रों  को  विदेशों  में
 बेचने

 की
 यो  जता

 +

 att  सुनाया  झेलम  :

 ११
 ed  श्री  थान  पिल्ल े:

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हथकरघे  के  वस्त्रों  को  विदेशों  में

 बेचने  की  योजना  को  चलाने  के  PEXG—XV  में  क्या  परिणाम निकले  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  :
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  शौर

 लोक-सभा
 पटल  पर

 रख  दी  जायेंगी ।

 श्री  सुनाया  अम्लीय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  कि  विदेशों  में  काम  करने  वाली  डीपो

 घाटें  में  चल  रही  क्या  सरकार  एजेंसी  प्रणाली  को  प्रोत्साहन  देने  के  प्रशन  पर  विचार  करेगी  जैसा

 रंगून  में  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  कानूनगो  इसका  प्रयोजन  किसी  प्रतिष्ठान  विशेष  का  लाभ  कराना  वरन्‌
 को

 प्रोत्साहन देने  का  है  ।

 श्री  क्या  सरकार  को  मद्रास  के  रूमालों  के  उत्पादन  में  दिलचस्पी  रखने  वालों  का  इस स  ~

 का  APTA  प्राप्त  मुन्ना  है  कि  अरपना  माल  बहुत
 से

 मध्य वत् तियों  के  जरिये  भेजने  के

 जो  लम्बे  सच  से  उनका  शोषण  करते  रहे  नाइजीरिया  कौर  अन्य  देशों  को  सीघे  भेजने  में

 समर्थ  बनाने  के  लिये  सरकार  को  उन्हें  सेवायें  प्रदान  करनी  चाहियें  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 विभिन्न  प्रकार  के  सुझाव  जाये  हें  लेकिन  एक  बुनियादी  तथ्य यह  रह  जाता  हैं
 ~  चन ६ ON

 कि  घाना  अन्य  भ्र फ़ीकी  देशों  की  कपड़े  पहनने  की  बतलती  जा  रही  हैं  ।

 श्री सें  ०  राम स्वामी  यह  योजना  कब  शुरू  की  111.0  इसके  आरम्भ  होने के  बाद

 से  हथकरघे  के  वस्त्रों  के  निर्यात  में  कितनी  वुद्धि  हुई  है
 ?

 a  ee  टाप

 मूल  wast  में
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 यह  योजना  १६५४  के  आस-पास  आरम्भ  की  गयी  कौर  मद्रास की

 सोसायटी इसकी  देख  रेख  कर  रही  इन  एजेंसियों  के  जरिये  से  जो  बिक्री  हुई  है  उनमें  PEXN—KE

 थें  वुद्धि  हुई  हे  पौर  मुझे  आशा  है  कि  इनमें  में  भी  वृद्धि  होगी  ।

 श्री  सें०  वें०  रामास्वामी :  हमें  आंकड़े  दीजिये  |

 जेसा  कि  में  मुख्य  प्रशन  के  उत्तर  में  पहले  बता  चुका  मेरे  पास  PENRO के

 झांकने
 नहीं  हैं

 ।

 path
 :

 क्या  सहकारी  क्षेत्र  से  बाहर  की  हथकरघा  मिलों  को  भी  निर्यात  के  लिये  कुछ

 सहायता दी  जाती  है  ?

 कानूनगो
 :

 हां  ।

 fait  रामनाथन  चेट्टियार
 :

 क्या  राज्य-व्यापार  निगम  इस  निर्यात  का  काम  करता  है
 ?

 pat  यह  इतना  थोड़ा  होता  है  कि  राज्य-व्यापार  निगम  इसका  कायें  नहीं  कर  सकता

 सरकार  कुछ  करना  कयों  नहीं  चाहती  केवल  यह  कह  कर  ही  क्यों  सन्तुष्ट  हो

 थाती  &  कि  वहां  कपड़े  पहनने  सम्बन्धी  बदल  रही  उसने  हैण्डलूम  फेब्रिक  मार्क  टिंग  सोसायटी

 या  विभिन्न  राज्यों  कौर  विद्वेष  रूप  से  पानन  ौर  मद्रास  की  हैण्डलूम  विकास  को  आपरेटिव

 टियों  को  विदेशों  में  जाकर  वहां  निर्यात  सम्बन्धी  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिये  aaa  प्रतिनिधि

 कप  की  सुविधायें  देने  से  इंकार  कयों  कर  दिया
 ?

 +e  nw
 :

 बिक  सोसायटी  ही  इस  माल  का  सबसे  भ्रमित  व्यापार  कर  रही

 fare  रंगा
 :

 नहीं  ।

 छी  कानूनगो :  वे  कर  रही  कौर  जहां  तक  एलेक्स  सोसायटियों  का  सम्बन्ध  वे  अपने

 fat  शंकरय्या
 :

 अखिल  भारतोय  हथकरघा  सहकारी  बिक्री  व्यवस्था  समिति  को  वैदेशिक

 बिकी  व्यवस्था  पदाधिकारियों  जिन्हें  विदेशों  में  व्यापार  की  व्यवस्था  करने  का  काम  सौंपा  जाता

 सेवायें  उपलब्ध  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की
 जा

 रही  है
 ?

 कानूनगो
 :

 इस  सम्पूर्ण  योजना  को  फेब्रिक  सोसायटी  जल्द  ही  भ्र पने  हाथ  में  ले  लेगी  ॥

 प्याज का  निर्यात

 1११४६.  श्री  जाघव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  के  विभिन्न  राज्यों  को  PENE—VY  में  प्याज  के  निर्यात  का  कितना  wea

 दिया  गया
 ™

 किन-किन  राज्यों  में  प्याज  का  उत्पादन  होता  है  शौर  प्रत्येक  राज्य  में  पिछले  वर्ष

 प्याज  का  कितना  कितना  उत्पादन

 इस  वर्ष  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान

 निर्यात  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को
 कितना  भ्रंश  दिया  गया

 far  wast  में
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 नासिक  जिले  को  कितना  अत्यंत  दिया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  नींद  तालुके को  पिछले  वर्ष  ५००  टन  का  श्रम्यंश दिया  गया

 जब  किਂ इस  वर्ष  केवल  ८०  टन  भ्रंश  दिया  गया  शौर

 (4)  यदि  तो  इसके  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  (#)  ate  .  लोक-सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  car  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  ८८]

 प्राक्कलन  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।

 शआर  श्रम्यंशा  जिले  या  तालुक  के  आधार  पर  नहीं  दिये  जाते  ।

 (a)  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  जाघव  :  यह  श्रीयंत्र  किन  ara  पर  म्रावंटित  किया  जाता  है  ?

 for  सतीश  चन्द
 :

 were  पत्तनानुसार दिये  जाते  हैं  ।  PERE  में  भ्रावंटन को  प्रक्रिया

 का  पुनरोक्षण  किया गया  था  ।  लगभग  ४०  प्रतिशत  सहकारी  संस्थाओं के  लिये  रक्षित  रखा

 जाता  है  at  शेष  विभिन्न  नौवाहकों  को  जिस  क्रम  से  वे  मांगते  हैं  उस  क्रम  से  उन्हें  दे  दिया

 जाता है  ।

 |  दास प्पा  :  gexo z में  किया  गया  निर्यात  नाच-ग्रस्त  PEXR  के  निर्यात

 साध  से  भी  कम  क्यों  है  ?

 त्रों  सतोश  चन्द
 :

 कम
 उत्पादन  शर  अधिक

 मूल्यों  के  कारण  उतना  निर्यात  करना

 सम्भव  नहीं  था  ।

 sot  बैंक  सुरैया  :  सभा  पटल  पर  रखे
 गये  विवरण

 से  पता  चलता  है  कि  १९५६-५७

 यद म श्राध्  में  2US,000  टन  प्याज  का  उत्पादन  हुआ  परन्तु  कभी  भी  १३,५०० टन  से  भ्रमित

 प्याज  का  निर्यात  करने  को  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  ।  निर्यात  पर  यह  प्रतिबन्ध  लगाने  के  क्या  कारण

 थी  adi  चन्द  :  ये  देश  में  उत्पादन  के  स्तर  श्र  उनकी  श्राव्य कता ओं को

 देखते  हुए  आवंटित  किये  जाते  हैं  ।

 fat  शाण  Fo  गायकवाड़  :  क्या  कोई  कृषि  सहकारी  संस्थायें  भीਂ  are  यदि  तो

 फिर  कृषि  सहकारी  संस्थाओं  को  निर्यात  को  अनुज्ञा  क्यों  नहीं  दी  जाता  भ्र ौर  बाहर  के  व्यापारियों

 को  क्यों  दी  जाती  हूं
 ?

 तीर  चन्द्र  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  पहले  उत्तर  को  सुना  होगा  ।  में  ने  बताया

 कि vo  प्रतिशत अत्यंत  कृषि  सहकारी  संस्थाओं के  लिये  रक्षित  रखा  जाता  है  ate  राज्य  सरकार

 को  सिफारिश  से  प्रभावित  किया  जाता  है  ।

 थ्रो  ato  कु०  गायकवाड़  :  व्या  इसका  यह  अरथ  है  कि  ६०  प्रतिशत  अत्यंत  व्यापारियों

 को  दिया  जाता  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  इस  समय  तो  ऐसा  ही  होता  है  ।

 भा  छ ०  गायकवाड़  :  यदि  कृषि  सहकारी  संस्थायें  हैं  तो  व्यापारियों  के  ६०  प्रतिश्त

 देनें  को  क्या  आवश्यकता  है  ?
 यह  af  tera

 को  हो  क्यों  न  दिया  जाये  ?

 मूल  ast  में
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 श्री  सतीश  चन्द्र  कृषि  सहकारी  संस्थायें  यदि  विकसित  हों  तो  उन्हें  अधिक  were

 दिया  जा  सकता  है  परन्तु  इस  समय  वे
 ४०  प्रतिशत  से

 अधिक  निर्यात  को  हाथ में  नहीं ले  सकतीं

 श्री  जाघव  :  जानकारी  प्राप्त  करन  के  लिय  यह  प्रश्न  संख्या  ११४६

 सुचना  प्रश्न  के  रूप  में  भेजा  गया  था
 |

 एक्  प्रतिनिधि मंडल  नासिक
 जो  कि

 प्याज  के
 अधिकतम

 उत्पादन  करने  वाले  क्षेत्रों  में  से  एक  आया हुआ  था  यह  १३  2849 FY AM को  भेजा

 गया  था  इसे  साधारण  प्रश्न  के  रूप  मं  स्वीकृत  क्रिया  गया  ।

 महोदय  :  क्या  वह  चाहते  हें  कि  में  इस  wed  को  अस्वीकृत  कर  ।  माननीय

 सदस्यों की  शायद  धारणा  होती  है  कि  जब  वे  अल्प  सुचना  प्रश्न  भेजेंगे  तो  मंत्री

 शर  हर  एवं  द्युति  उसी  प्रश्न  का  उत्तर  तयार  करने  लगेगा  ।  में  किसी  भी  प्रश्न  को  अस्वीकृत

 कर  सकता हुं  ।  यदि  मंत्री  को  समय  चाहिये  तो  वह  देना  होता  है
 ।

 जब  प्रद  प्राप्त  होता है  तो

 वह  मंत्री  को  भेजा  जाता  है  ।  हो  सकता  है  कि  भ्रष्ट  सूचना  पर  प्रश्न  का  उत्तर  देना  उनके  लिये

 असम्भव  हो
 |

 यदि  वह  उसका  उत्तर  नहीं  दे  सकते  तो  में  उसे  तारांकित  अथवा  अतारांकित
 के  रूप  में  स्वीकृत  कर  सकता  हूं  उसे  अस्वीकृत  कर  सकता  हूं  ।  यदि  मेरे  विचार में

 कोई  अल्प  सूचना  पर  उत्तर  देने  के  योग्य  नहीं  है  तो  मैं  उसे  तारांकित  प्रश्न  स्वीकृत  कर

 देता  हूं  प्रौढ़  माननीय  सदस्य  को  भ्रनुपूरक  प्रदान  पूछने  का  अवसर  दे  देता  हूं
 ।

 अल्प  सूचना  प्रश्न  और  उत्तर

 आकाशवाणी में  वाणिज्यिक  प्रसारण

 +-

 डा०  राम  सुलग fag

 1.0  रमण

 |  शी  स०  रह  कृष्ण

 श्री  नि०  ई - ह ०  लाव कर
 सुचना  संख्या  १९

 श्री ज०  रा०  मेहता

 थी  रघनाथ  fag

 श्री  राम  शंकर  लाल

 |  aft  जीवन

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  का  cart  दिल्ली  में  १७  अगस्त  १९५७ के  स्टेटसमन” भ्रौर भ्रन्य श्र  ger

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  सिंचाई  विद्युत  मंत्री  के  प्राक्कादांवाणी  में  वाणिज्यिक  प्रसारण

 सम्बन्धी  भाषण  की  आकर्षित  किया  गया  है

 क्या यह  सच  जैसा कि  भाषण  में  बताया  गया  कि  वाणिज्यिक  प्रसारण

 के  बारे  में  सरकार  की  कोई  निश्चित  नीति  नहीं

 क्या  सरकार  इस  बात  से  सहमत  जेसा  कि  उस  भाषण  में  कहा कहा  बताया  गया

 कि  आकाशवाणी की  नीति  में  बहुत  से  परिवर्तनों की  आवश्यकता  VOI

 (4)
 al,  तो

 इस
 दिशा

 में
 क्या

 क
 वाही  करने  का  विचार

 है  ?
 व  य  ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कौर  प्रतारण  मंत्री  (%)  .  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  ने

 मुझे  बताया है  कि  उनके  भाषण  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  वह  ठीक  नहीं  है  ।  उन्होंने

 वाणिज्यिक  प्रसारण  के  बारे  मं  कुछ  नहीं  कहा  है  श्र  न  ही  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  आकाशवाणी

 की  नीति  में  आमूल  परिवर्तनों  को  आवश्यकता  है  ।

 उन्होंने  प्रवतित  कार्यक्रम  के  बारे  में  कहा  और  उनका  कहना  है  कि  उनका  अभिप्राय

 वाणिज्यिक  प्रसारण  अथवा  किसी  प्रकार  के  विज्ञापनों से  नहीं  था  ।

 रेडियो  कार्यक्रम  विज्ञापनों  के  लिये  भी  हो  संकते  हैं और अन्य प्रयोजनों अन्य  प्रयोजनों  लये  भी  ।

 सरकार  की  यह  निश्चित  नीति  है  कि  रेडियो  पर  विज्ञापन  कौर  वाणिज्यिक  प्रसारण  न  छाया  जाये  ।

 इस  नीति  में  परिवहन  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 १डा० राम सुभग राम  सुलग  fag:  यदि  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  का  यह  विचार  है  तो  समय

 पर  इस  समाचार  का  खंडन  क्यों  नहीं  किया  गया
 ?

 केसकर  :  ag  cet  सिंचाई  मंत्री  से  पूछा  जाये  ।

 pout  रामनाथन्‌  चेट्टियार  :  क्या  सरकार  प्रचलित  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  प्रश्न  पर  विचार

 कर
 रही

 है  ?

 केसकर  :  मं  ने  अपने  उत्तर  मं  यह  बताया  था  कि  प्रचलित  किये  क्रम  विज्ञापन  अथवा

 अन्य  प्रयोजन  के  लिये  होते  हैं  शर  में  सभा  को  बता  देना  चाहता  हुं  कि  भारत  सरकार  ने  प्रवर्तित

 कार्यक्रमों  की  अनभति न न  देने  का  निश्चित  फैसला  फरवरी  १९३४  में  कर  लिया  था  ।  हमारी

 यही  नीतिਂ  रही  अर  स्वतन्त्रता  के  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  विभाग  के  प्रथम  मंत्री  स्वर्गीय

 सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  ने  भी  शझ्रौपचारिक्र  रूप  से  यह  घोषणा  की  थी  कि  सरकार  रेडियो  पर

 विज्ञापन  अथवा  अन्य  किसी  प्रकार  के  वाणिज्यिक  प्रसारण  की  च्  नहीं  देगी  ।

 डा० राम  gan  माननीय  मंत्री  ने  मूल  प्रशन  के  उत्तर  मं  कहा  कि  सिंचाई

 पौर  विद्युत  मंत्री  ने  उन्हें  बताया  कि  उनके  भाषण  से  वाणिज्यिक  प्रसारण  अथवा  विज्ञापन  का  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  उन्होंने  प्रवर्तित  कार्यक्रमों  का  उल्लेख  क्रिया  था
 ।

 अब  साननीय

 मंत्री  कहते  हें  कि  प्रचलित  कार्यक्रमों  की  भ्र नम ति  न  देने  की  निश्चित  नीति  है  ।  तब  प्रवर्तित

 कार्यक्रम  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  का  क्या  उत्तर  है  क्योंकि  वह  वक्तव्य  आकाशवाणी  के  प्रवर्तित

 कार्यक्रम के  बारे  मं  ही  था  ।

 केसकर
 :  किसी  अन्य  व्यक्ति  ने  जो  कुछ  कहा  उसका  ब्योरा  बताना  मेरे  लिये  सम्भव

 नहीं  है
 ।

 मेरा  सम्बन्ध  इस  बात  से  है  यह  में  ने  सभा  को  भी  बताया
 कि  इस  बारे  में  सरकार

 की  नीति  क्या  है  भोर  मह  मैं  ने
 ही

 नहीं  बल्कि
 सू

 मे  पहले  अन्य  मंत्रियों  और  सरकार
 के

 दायी  व्यक्तियों  ने  भी  कई  बार  इसे  स्पष्ट  किया  है  |

 श्री  दावा  रमण  :  यह  देखते हुए  कि  कुछ  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  इस  प्रतिवेदन  से

 गलतफहमी पदा  हो  गई  क्या  सुचना  भर  प्रसारण  मंत्री  ने  स्वयं  सिंचाई  झर  विद्युत  मंत्री  से

 मिलकर  स्थिति  स्पष्ट  को  ait  उन  से  प्रतिवेदन  का  खंडन  करने  स्पष्टीकरण  करने  के  लिये

 meat  की  थी  ?

 मल  अंग्रेजी  में
 i7  Sponsored  programme
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 डा०  कसकर  यदि  वह  marae  समझेंगे  तो  स्वयं  ही  कर  देंगे  ।

 fot  पट्टाभिरामन्‌  :  यहं  देखते  हुए  कि  इंगलेंड  में  भी  एक  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है

 fe  प्रवर्तित  कार्यक्रमों  को  प्रोत्साहित  न  कियां  क्या  सरकार  प्रवर्तित  कार्यक्रम  की  अनुमति

 े  देने  की  tie  को  बनाये  रखेगा  ?

 डा०  केसकर
 :

 अभी  प्रभी  में  ने  यही  कहा  है  ।

 क्या  कार्यक्र  को  अ  यह  नहीं  समझा  जाता  कि  इसमें

 वाणिज्यिक  प्रसारण  जैसी  कोई  बात  नहीं  होतो  बल्कि  उनका  अभिप्राय  उन  कार्यक्रमों  से  है  जो  कुछ

 परोपकारी  जनता  की  सेवा  भावना  से  परिपूर्ण  व्यक्तियों  द्वारा  दान  दिये  गये  रुपये  से  कुछ

 और-राजनैतिक  मामलों  पर  वार्ता यें  आयोजित  की  जातों  हैं
 ?

 डा०  केसकर :  यदि  माननीय  सदस्य ने  ध्यान  से  मेरा  उत्तर  सुना  होता  तो  उन्हें  स्पष्ट

 हो  जाता  कि  वैसे  कार्यक्रम  भी  हो  सकते  हैं  जसे  कि  वह  बता  रहे  हूँ  परन्तु  अधिकतर  प्रवर्तित

 कार्यक्रम  बड़े  बड़े  वाणिज्यिक  उपक्रमों  द्वारा  कराये  जाते  हैं  ।

 fat मं०
 रण  कृष्ण  :

 माननीय  मंत्री  ने  बताया
 था  कि

 वाणिज्यिक  प्रसारण
 के

 विरोध

 का  मूल  कारण  यह  है
 कि

 व्यापारों  वर्ग  रेडियो  से  सपनों  वस्तु ग्र ों  के  विज्ञापन  देने  के  लिये  किलो

 विद्वेष  मार्ग  को  अपनायेंगे  जी  रेडियो  के  स्तर  को  नोचे  गिरा  देगा  ।  क्या  माननीय  मंत्रो  ने  कभी

 के  व्यापार  उपक्रमों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  था  जिस  से  कोई  सोच  का  इख़त्यार

 जा  rata,  रेडियो  द्वारा  विज्ञापन  भी  दिये  जायें  कौर  उसका  स्तर  भी  नीचा

 केसकर  :  we  केवल  एक  सकें  है  कि  क्या  ऐसा  करना  वांछनीय  होगा  या  नहीं  ।

 कुछ  एक  दिन  हुए  इस  मंत्रालय
 को

 मांगों  के  सम्बन्ध  में  वादविवाद  gar  था  शरीर  उस  समय  इस

 मामले  पर  काफी  चर्चा  हुई  थी  ॥

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 गंगटोक  में  मुद्रणालय

 Teeny.  शो  केशव
 :

 कया  निर्माण  श्रीवास  ale  संभरण
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  फि  :

 सीपीएम
 में

 गंगटोक
 स्थान

 पर  सरकारी
 मुद्रणालय  स्थापित  करने  में  यदि  कोई

 ra  हुई  है  तो  वह  क्या  शौर

 इस  परियोजना  पर  कितनी  लागत  होनें  का  अनुमान  है  ?

 sara
 ate  संभरण  मंत्री

 क०  चल  :
 गंगटोक में

 स्थापित  करने  का  विचार  fare  ate  विदेशो  मुद्रा  को  कठिनाइयों  के  कारण  स्थगित  कर  दिया

 गया है  ॥

 अनुमान  है  कि  इस  परियोजना  पर  ७.४२  लाख  रुपये  भ्र नाव तंक  और  292,000

 रुपये  वार्षिक  आदतें  व्यय  होगा  t

 tap  wast में



 २४  अगस्त |  १९५७  दए है

 मद्य  निषेध  सम्बन्धी

 1*११२८.  को  संगण्णा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किलो  राज्य  सरकार  ने  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना में  मद्यनिषेघ  के  लिये

 कोई  अग्रेतर  कार्यवाही  करने
 में

 असमर्थता  प्रकट को  और

 यदि  तो  वह  कौन  सा  राज्य  है
 ?

 उप मंत्रों  इया०  do  श्रीमान

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  |

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटिड

 TF  ११२९.  श्री  विमल  घोष  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ::

 PEXS—Yg  में  व्यापार  निगम  ने  विदेशों  के  area  करने  वालों

 को  उन  वस्तुओं  के  मूल्यों  का  भुगतान  करने  के  जो  उन्होंने  भारत  से  खरीदी  कुल  कितनी

 उधार दी  ह

 यह  राशि  किन  शर्तों पर  दीਂ  शौर

 प्रत्येक  देश
 के  झयातकारों  के  नाम  कभी  कितना  रुपया  है

 ?

 वाणिज्य  मंत्रो  :  से  राज्य  व्यापार  निगम ने  विदेशी

 भ्रायातकारों  को  भारत  से  को  गई  खरीदें  का  भुगतान  करने  के  लिये  कोई  ऋण  नहीं  दिया  है  ।

 बैंकों  को  साधारण  प्रक्रिया
 द्वारा  कुछ  श्रल्पकालोन  व्यवस्था

 को
 गई  है

 |
 इस  व्यवस्था  का  ब्योरा

 बताना  व्यापार  को  साधारण  प्रक्रिया  के  न  होगा

 कुटीर  उद्योग

 को  सो०  ब्०  ठाकुर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  गुजरात  में  बुनकर  हरिजन  समुदाय  के  बुनकरों  के  लिये  कुटीर

 उद्योग  आरम्भ  करना  चाहती  शौर

 यदि  तो  यह  योजना  कब  कार्यान्वित  की  जायेगी  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :
 ऐसी  कोई  योजना  safer  नहीं  है

 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सरकारों  विज्ञापन

 *  ११३२.  थी  go  हू  वर्मा  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (#)  भारत  सरकार  ने  PEXG—UY  पर  विभिन्न  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  देने  पर

 कितना  खर्च  शौर

 1  मूल  अंग्रेजी में
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 राजस्थान  राज्य  में  प्रकाशित  होने  वाले  समाचार  पत्रों  को  इसीਂ  अवधि  में  दिये  गये
 freer विज्ञापनों पर  कितना  प्लन  ID!  गया ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :  रुपये  28,000,088  |

 रुपये  २०,७१२  ।

 सहायता  तथा  पुनर्वास  कार्य

 1*  ११३८.  श्री  दया रथ  देव  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  त्रिपुरा  में  सहायता  तथा  पुनर्वास  कार्य  में  सरकार  की  सहायता करने  के  लियें

 कोई  प्रदेशानुसार  मंत्रणा  समिति  शआर

 यदि  तो  क्या  सरकार  एक  स्थापित करना  चाहती  है  ?

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मे हरचन्द  :  नही ं।

 इस  मामले  पर  त्रिपुरा  प्रशासन  विचार  कर  रहा  है  ।

 अखिल  भारतीय  दस्तकारी  बों

 1११४०.  श्री  दामानी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  दस्तकारी  ate  ने  राजस्थान  में  बांस  की  वस्तुयें  पौर  टोकरियों

 का  एक  प्रदर्शन  एवं  निर्माण  केन्द्र  स्थापित  करने  की  मंजूरी  दी

 यदि
 तो  इस

 के  लिये
 कितना  अनुदान  स्वीकृत  किया  गया

 क्या  केन्द्र  के  स्थान  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  (att  wrt  :  श्रीमान  ।

 Wi9qe }  रुपये  |

 केन्द्र  उदयपुर  में  स्थित  है  ।

 निष्क्रिय  भूमि

 1*११४१.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक-कार  मंत्री  यह

 ताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 १४५  से  ३०  a oc)  तक  दिल्‍ली  प्रदेश  में  पाकिस्तान चले  गये  व्यक्तियों

 की  कितने  एकड़  कृषि-भूमि  एसे  व्यक्तियों  को  बेची  गई  जो  विस्थापित नहीं

 क्या  यह  सच  हैं  कि  fren  कृषि-भूमि  के  स्थायी  स्वामित्व  अधिकार  दावेदार

 को  उनके
 भूमि  के  दावों  पर

 १  PENS  तक  दिये गये

 i  mi
 os

 जी  में

 ‘'18Claims  nt-allottees,
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 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  एक  विस्थापित  भूमि  दावेदार  को  श्रद्धा-स्थायी

 ara  स्थायी  तौर  पर  भूमि  आवंटित  हो  जाती  है  तो  उसका  भूमि  के  arden  का  अधिकार

 पुरा  हो  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ल  प्रदेश  में  गैर  पंजाबी  भूमि  दावेदारों को  आवंटित  की  गई

 भूमि  को  वापस  लेकर  यदि  १०,००० से  अधिक  है  तो  उसे  नीलाम  करने  कौर  यदि

 कम है  तो  बेचने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 तथा  श्रत्पसंर्यक-कार्य  मंत्री  मेहरचन्द  :  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही है  ।

 जी  ग्रामीण  कृषि-भूमि  के  बारे  में  यही  नीति  है  ।

 जी  ग्रामीण  कृषि-भूमि  के  मामले  में  ।

 माननीय  सदस्या  शायद  दिल्‍ली  में  नगरीय  कृषि  भूमि  के  बारे  में  ae  रही  हैं
 ।

 इस  नगरीय  कृषि-भूमि  का  निबटारा  अन्य  निष्क्राम्यसम्पत्ति  की  तरह  ही  किया  जायेगा

 यदि  उसका  मूल्यਂ  १०,०००  रुपये  से
 अधिक  gat  तो  उसे  नीलाम  किया  जायेगा  सनौर  यदि  कम

 ga तो  उसे  भ्रावंटित किया  जायेगा  ।

 पाकिस्तान  क  साथ  प्रत्यर्पण  संधि

 १११४७.  श्री  दी०  do  शर्मा  क्या  प्रवान  मंत्री  २२  १९५७  के  प्रशन

 संख्या  १५५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पाकिस्तान  के  दत् यि पण

 संधि  के  बारे  में  wer  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ?

 विदेशी  काय  उपमंत्री  लक्ष्मी
 :

 यह
 प्रश्न  अभी  विचाराधीन  है  ।

 कपडा  मिलों  का  बन्द  होना

 |  श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :

 Qe.  4  श्री  विभूति  मिश्र  :

 श्री  दांकरय्या  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार ने  उद्योग  तथा  ae 4  की  घारा १५

 के  श्रीहीन  कपड़ा  मिलें  बन्द  होने  की  जांच  की

 यदि  तो  उपरोक्त  जांच  का  क्या  परिणाम  है  ?

 मंत्री  तीन  कपड़ा  मिलों  के
 बारे

 में
 जांच  की

 गई  थी  ।

 जांच  wit  हो  रही  है  ।

 अंग्रेजी  में
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 खोपरा  तथा

 R2¥E. STo डा०  राम  सुलग  सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 खोपरा  ate  सुपारी  का  (१)  कार  निकोबार  द्वीपों  झर  (२)  सभी  अन्दमान

 भोर  निकोबार  द्वीपों  विधिक  उत्पादन  कितना

 इन  वस्तुझ्मों  में  व्यापार  की  पद्धति  कया

 वहां  से  इस  समय  खोपरा  तथा  सुपारी  की  कितनी  मात्रा  निर्यात  की  जाती

 मुख्य  निर्यातक कौन  हैं  ?

 मंत्रो  :  PEXK—NG  में  उत्पादन

 (१)  खोपरा  BUY, Lod  पौंड

 सुपारी  RSX RAE  पौंड

 (२)  खोपरा  29, 55, SFE  पौंड

 सुपारी  ।  eves  पौंड

 १९५६  के  अन्दमान और  निकोबार  द्वीप  जातियों  का  संरक्षण  )  विनियम

 की  घारा  ३  के  अधीन  निकोबार  द्वीपों  को  रक्षित  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है  ate  विनियम  की

 घारा  ६  के  अधीन  अन्दमान  शर  निकोबार  द्वीपों  के  मुख्या युक्त  द्वारा  दिये  गये  लाइसेंसों  के

 निबन्धों  तथा  दाँतों  के  चय  ही  सभी  प्रकार  का  जिसमें  खोपरा  तथा  सुपारी  भी

 शामिल  किया  जा  सकता  है  ।  जिन  व्यक्तियों  के  पास  प्रकार  के  लाइसेंस  हों  उन्हें  निर्धारित

 दरों  पर  स्थानीय  जनता  से  खोपरा  तथा  सुपारी  खरीदने  का  प्राधिकार  प्राप्त  जै  इस  प्रकार

 खरीदी  गई  प्रत्येक  मद  पर  निर्घारित  दरों  के  च्  सरकार  को  श्रमिको-शुल्क  देना  होता  है  ।

 १६५६-५७  में  निर्यात  :

 खोपरा  ३६,४७,  2ho  पॉड

 की  क  3, o,co00  पौंड

 मैसेज  कार्नीकोबार  ट्रेडिग  कम्पनी  तथा  म्यू  Waal  भ  एण्ड  कम्पनी I

 विकास  कार्य

 ११४१.  थ्री  भक्त  दिया  :  क्या  योजना  मंत्री  २३  १९४५६  के  अतारांकित wet

 संख्या  ८६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  विकास

 कार्यों  की  प्रगति  के  बारे  में  आंकड़े  एकत्र  करने  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  पा  न०  :  अपेक्षित विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 है
 ।  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  ८६]

 fas  अंग्रेजी  में
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 दोन  को  श्राववदयकतांें

 ११५२.  श्री  श्रोतारायण  दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  चालू  वर्ष  में  टीन  की  आवश्यकता  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  की  शझ्रावव्यकता

 भारत  जिस  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  टीन  परिषद्‌  का  सदस्य  है  उस  परिषद्‌  के  द्वारा  किस  सीमा

 तक  इस  मांग  को  पुरा  किया

 भारत  को  किन  frat  तथा  शर्तों  पर  टीन  ख़रीदना  ak

 (=)  उपरोक्त  परिषद्‌  का  सदस्य  होने  के  नाते  इस  वर्ष  भारत  को  टीन  सम्बन्धी  कितनी

 न्यूनतम  मात्रा  खरीदनी  होगी
 ?

 मंत्रो  सुनवाई  हां
 ।  अ्रनुमान है  कि  हमें

 area  प्रति  ay  ४,०००  टन  टीन  की  झावइ्यकता होती  है  I

 से  अन्तर्राष्ट्रीय  टीन  परिषद्‌  साधारणतया  टीन  के  आवंटन  नहीं  करती  है

 बल्कि  उत्पादन  क्षेत्रों  से  निर्यात  के  लिए  केवल  उच्चतम  सीमा  नियत  करती  है  ।  उपभोक्ता

 देशों  को  अपनी  के  ara  नियत  किये  गये  निर्यात  कोटा  तक॑  का  माल  उत्पादन

 देशों  से  प्राप्त  करने  की  छट  है  ।

 Qual  जनम  सम्मेलन

 1११५३.  शनी  स०  स०  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  १५वें  श्रम  सम्मेलन  में  किये  गये  निर्णयों  को  लागू  किया  जा  रहा  कौर

 यदि
 तो  इन

 निर्णयों  को  किस  संभाव्य  तिथि  wear  तिथियों
 पर  लागू  किया

 जाएगा

 अन  SIT at  (Mt  झधविद  :  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  १५वें  सन्न  में  किये  गये

 निर्णय  सरकार  के  विचाराधीन  हें  श्र  उन्हें  राज्य  सरकारों  तथा  नियोजकों  श्रमिकों  की  अखिल

 भारतीय  संस्थाओं  के  सहयोग  से  लागू  किया  जाएगा  ।

 क्योंकि  निर्णयों  को  लागू  करना  विभिन्न  हितों  पर  निर्भर  करता  है  इसलिए  कोई  तिथि

 नहीं  बताई  जा  सकती  है  ।

 बनता  नें  भारतीय  व्यापारी

 TUR.  को  दा०  च०  कया  प्रात  मंत्री  २२  Pex  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या २७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बर्मा  समवाय  भ्र घि नियम
 a

 अधीन  भारतीय  व्यापारियों
 के

 पंजीयन  के  सम्बन्ध  में

 भारत  सरकार  को  बर्मा  सरकार  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुमा
 शौर

 यदि  तो  प्राप्त  हुए  उत्तर  का  स्वरूप  क्या  है
 ?

 अंग्रेजी  में

 162
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 Taahre arg sraat कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  बर्मा  सरकार  से  कोई  उत्तर  प्राप्त

 नहीं  gat  है
 ।

 wat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 काम  दिलाई  दफ्तरों  के  जरिये  भरता

 ११५५.  ७, ५. ह  सकत  दिन :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 बया  यह  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  और  सामान्य  पदोन्नति  के  ज़रिये

 रिक्त  स्थानों  की  पूर्ति  के  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  सभी  रिक्त  स्थानों  पर  काम  दिलाऊ

 इफ्तरों  के  ज़रिये  भरती  करने  का  निश्चय  किया  गया  कौर

 इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  क॑  सम्बन्ध  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  हां  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  ज्यादातर  दफ्तरों  में  भरती  नियोजन  कार्यालयों  के  द्वारा  की

 जातो है  ।  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  सभी  दफ्तरों  में  यह  तरीका  अपनाया  जाय  ।

 संघों  द्वारा  हड़तालें

 ११४५६.  डा०  राम  सुलग  सिंह  :
 क्या  श्रम  शर  रोजगार  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखने की  कृपा  करेंगे  जिसमें  बताया  गया  हो  कि  :

 जून  तथा  १९५७ में  कितने  संघों ने  हड़ताल  की  सूचनायें दी  थीं

 सरकार  से  बातचीत  के  फलस्वरूप  अथवा  अन्यथा  उन  मैं  से  कितने  संघों  ने  बाद  में

 कितने  संघों  ने  वस्तुतः  हड़ताल
 की

 इन  हड़तालों  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  शादी  की  कुल  कितनी  हानि  हुई  थी
 ?

 जिस  उप मंत्रो  आबिद  :  से  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिसमें  प्राप्य  जानकारी  दी  गई  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अ्तूबन्ध  संख्या  eo]

 लौह  का  निर्यात

 1८६४.  को  मं०  वें  ०  कृष्ण  राव  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  PEYY—UE  तथा  REL E—NO  में  प्रदेश  से  कुल  कितने  टन  लौह  wae  का

 निर्यात  किया  गया  था
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :

 लौह  वयस्क के  निर्यात  सम्बन्धी  राज्यवार

 आंकड़े प्राप्य  नहीं  हैं

 नम्बर  चर्खा  प्रशिक्षण  ae

 15८६४.
 क्या  वंशीधर  तथा  wart  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  राज्य में  जब  तक  कितने  wert  चर्खा  उत्पादन  केन्द्र  खोले  गये  हैं  शौर  वे

 कहां  पर  स्थित

 ie
 मेज  में
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 चालू  वित्तीय  बर्ष  में  इस  प्रकार  के  कितने  केन्द्र  खोले

 ये  केन्द्र  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जायेंगे
 ?

 मंत्री  काबू  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता  है

 जिसमें  बताया गया  है  कि  १५  १९५७  तक  बम्बई  राज्य  में  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र

 श्रमालय  तथा  थे  कौर  वे  कहां  पर  स्थित  थे  ।  परिशिष्ट  श्रतबन्ब  संख्या  €  १]

 अस्थायी  रूप  से  प्रस्ताव  यह  है  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  बम्बई  राज्य  में

 ६,०००  चरखों  की  व्यवस्था की  जाय  ।  बम्बई  ग्रामोद्योग  बोर्ड  द्वारा  यह  निर्णय  किया  जायेगा

 कि  राज्य  में  विभिन्न  स्थानों  पर  कहां  कहां  परि श्व मालय  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्र  )  खोले  जायें

 कौर  प्रत्येक  परिश्रमालय  को  कितने  चरखे  अझ्रावंटित  किये  जायें  ।  इस  राज्य  में  नये  विद्यालय

 के  लिए  प्रशिक्षण  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  वर्तमान  विद्यालयों से  श्राव्य

 कतारें  पुरी  हो  जायेंगी ॥

 पंचायती  रेडियो  सेट
 ध

 1८६६  श्री  धर्म लिंगम  :  क्या  सूचना  और  saw  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 alfa  श्रवण  योजना  के  लिये  सस्ते  रेडियो सेट  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध में  कितनी  रकम

 भ  की  जा  चकी  है
 ?

 wie  प्रसारण  मंत्री  (Slo  सामदायिक  श्रमिक  योजना  केਂ  लिये

 सस्ते  रेडियो  सेट  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  अरब  तक  जो  रकम  खर्च  की  गई  है  उसमें  भारत  सरकार

 का  लगभग  २५  लाख  रुपये  है  ।

 पत्री  पाकिस्तान  से  टन्दओं  का  प्रस्तुत

 Tay  M  to  च  दास  क्या  पुनर्वास  तथा  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  जून  तथा  REx  के  महीनों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  कितने  हिन्दु भ्र ों

 a  sara  किया  था
 ? ~

 पुनर्वास  तथा  श्रत्पसंर्यक-को्यं  मंत्री  {  है  |  सहूलत (ort  मे हरचन्द  खन्ना

 मास  प्रत्  जत  करने  वाले  व्यक्ति

 Ex  ह्  ८१६

 ध  १९५७  ध  wes

 जुलाई  ,  ae OC)  YoY

 दस्तकारों  प्रशिक्षण  रवीन्द्र

 १८६८  श्री  वी०  चं०  बर्मा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे

 fr

 पंजाब में  जब  तक  जिलावार  कितने  दस्तकारी  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  गये  कौर

 क्या  पंजाब  में  प्रशिक्षण  का  संगठन  करने  के  लिये  कोई  ऐसा  प्रयत्  किया  गया

 ee
 है  कि  जिस  से  पंजाब  की  प्राचीन तथा  देशीय  दस्तकारी यां

 कायम  रही  जायें
 ?

 ee  णा

 faa  dit  में
 *

 Community  Radio  sets
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 लिखित  उत्तर VERE  २४  ग्रस्त  Rey

 तया  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  पंजाब
 में  अब  तक

 जिलावार
 ~

 खोले  गय  दस्तकारी  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  संख्या  इस  प्रकार है  :

 जालन्धर

 लघियाना

 गुड़गांव

 ष्र्  पु  १०

 जोड़  Ic

 इन
 सभी  केन्द्रों  में  इस  रीति  से

 प्रशिक्षण
 दिया  जाता  है

 कि  प्राचीन

 तथा  देशीय  दस्तकारी यां  कायम रही  ae  ।  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  चालू

 वर्ष  कांगड़ा  जिले  ate  केन्द्र  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कलकत्ता  का  ौकेंनगंज  मार  केट

 १८६९६.  श्री  स०  do  aaa  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  कीः

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार  का  के  श्रौफ़नगंज  मारकेट  के  अधीक्षक  के  पद  को

 खत्म  कर  देने का  प्रस्ताव  है  ;

 मार्केट
 को  बेचने  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  प्रस्ताव

 इस  मारकेट से  कितनी  ara  हुई  है  इसके  संधारण  पर  कितनी  रकम  खर्च

 शौर की  गई  है  ;

 दुकानों  का  किराया  नियत  करने  की  प्रक्रिया  क्या  है
 ?

 आवास  शोर  संभरण  मंत्री  क०  च०  नहीं  ।  इस

 बात  को  देखते  हुये  कि  कार्य  भार  बहुत  है  किराये  की  बहुंत  ज्यादा  वसूली  करनी  भ्रौफ़॑ंनगंज

 ane के  अधीक्षक  के  पद  को  खत्म  करना  प्रशासकीय  दृष्टिकोण  से  असम्भव है  ।

 बंगाल  सरकार को  मारकेट  हस्तान्तरित  करने  के  सम्बन्ध में

 कुछ  समय  से  भारत  सरकार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  बीच  बातचीत  चल  रही  है  और

 आशा है  कि  शीघ्र  ही  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  लिया  जायेगा I

 मार्केट  की  वार्षिक  झामदनी  लगभग  ३  लाख  रुपये  है  कौर  इससे  संधारण  पर
 वर्ष  लगभग  १1/;  लाख  रुपये  खर्च  होते  हैं  ।

 अधिकांश  दुकानों  के  सम्बन्ध  में  किराये  आरम्भ  में २४  परगना  के  कलक्टर

 १६४२ में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मार्केट  शापने  नियन्त्रण में  लिये  जाने  से  पूर्व  निश्चित किये  गये

 थे  जब
 —  कभी  भी  दुकानों  को  पुनः  प्रोटीन  किया  जाता  है  तब  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 मूल  मं प्रे जी  में



 २४  rays  लिखित  उत्तर  weds

 एफ०  प्रार ०  ४४  बी०  के  झा घार  जिस रूप  में  वह  गैर सरकारी  व्यक्तियों पर  लागू  होता

 पुनः  किराया  नियत किया  जाता  है
 ।

 पंचवर्षीय  योजना

 1८७०.  श्री  सूप कार  :.  बया  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  १९५६-५७ में  सम्पूर्ण  योजना के  ख़र्च  की

 कितने  प्रतिशत  राशि  खर्च  की  गई  ate

 किन  शीर्षों  के  श्रन्तगंत कुल  खच  की  दस  प्रतिशत से  भी  कम  रकम  खर्च की  गई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  :  तथा  LEXT—YXY  के  लिये  प्रगति

 श्रतिवेदन  की  तैयारी  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 आप्य  होने पर  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  जायेगा  ॥

 खाली  तथा  हथकरघा  उधो म

 took.  थ्रो  जीवन  :
 क्या  वाणिज्य  तया  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 gevu a से  १६५६  खादी  उद्योग  को  कितनी  राजकीय  सहायता  दी  गई

 इसी  भ्र वधि  हथकरघा  उद्योग को  के  धागे  पर  काम  करने

 वाले  करने  )  कितनी  राजकीय  सहायता  दी  गई  थी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  खादी  उद्योग  के  विकास के

 लिये  PEXW—KQ  से  पहिले  किसी  रकम  की  मंजरी  नहों  दी  गई  PELR—KUR  से  rEXG—Ae

 qe  इस  प्रयोजन  से  निम्न  राशियों की  मंजूरी
 दी

 गई  है
 :

 aq  रानी  रुपयों  में

 १६४५  १४५२  2,900,000

 १६५९-४६ रे  go  ०,०००

 PEARLY  ZO, 88, %e5

 FEYS—UY  ARTY

 t  eyy. AA
 uecé

 &  %,  PVG, RE
 १९

 BARBI  US

 PERR—RE  तथा  PERR—Yg  के  सामने  जो  झांक डे  दिये  गये  हें  उनमें  चरखा  ह. काब क्रम

 के  लिये  दी  गई  मजूरी  भी  शामिल  है  ।

 PECE-Yo  तथा  PeUq—-KY  की  बीच  की  अवधि  में  हथकरघा  उद्योग  के  लिये

 अनुदान  की  निम्न  रकमों  की  मंजूरी दी  गई  थी  geve—Yo F res HS से  पहिले  कोई
 रकम  मंजूर

 नहीं  की  गई  थी

 aq  राशि  रुपयों  में

 १६९  ४६-१४०  349,460

 REY  O99 2X
 ee

 मूल

 es
 में



 Vis  लिखित  उत्तर  २४  LEV

 e
 qq  रुपयों  में

 PEXL—UR  5%,  Rey

 PEYR—AZ  F%,0  द्

 PENI—-UVY  FEE  ESS

 PEYV—ULY  €४,९६,०७४-२-०

 SEXY—UG  १,८२,१  8, LRR-L Vo

 PEXT—YO  दे  BP, VRE HF O

 निष्क्रिय  कृषि  भूमि

 1८७२.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :
 पुनर्वास  श्रल्पसंख्यक-क्रार्य  मंत्री

 ae  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2ev¥e F से  १९४५७  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  कुल  कितने  एकड़  निष्क्रिय  कृषि

 भूमि

 इन  में  से  कितने एकड़  (2)  उद्यान  (2)  प्रथम  श्रेणी  की  (३)  द्वितीय

 श्रेणी  की  भूमि  और  (४)  बंजर  भूमि

 इस  निष्क्रिय  भूमि  में  से  कितने  एकड़  स्थायी  तथा  अस्थायी दोनों  आधारों

 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  जाये  पंजाबी  तथा  ग़ैर  पंजाबी  विस्थापित  भूमि  दावेदारों  को  भ्रावंटित

 की  गई  हूं  ;

 इस  में  से  कितनी  भूमि  उन  व्यक्तियों  को  आवंटित  की  गई  है  जिसका भूमि  के  सम्बन्ध

 में  कोई  दावा  नहीं  था  ;

 ~
 (3)  दिल्‍ली

 में  तथा  इसके  इर्द  गिर्द  शरणार्थी
 बस्तियां  बनाने  के  लिये  इस  निष्कासन  भूमि

 म  से  feat  एकड़  भूमि  का  सरकार  द्वारा  उपयोग  किया गया  और

 इस  निष्क्रिय  भूमि में  से  कितने  एकड़
 उपरोक्त  अवधि  LRG

 तक  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  कराये  मुसलमानों  को
 वापिस

 की  गई  थी  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री
 मे हरचन्द

 से  जान

 कारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  लोक  सभा  ea  पर  रख  दी  जायेगी ।

 प्राविधिक  कर्मचारी

 1८७३.  श्री  cto
 wal  सिंह

 :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  में  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के  अधीन  विकास  कार्यों  के  लक्ष्यों  को

 पूरा न  कर
 सकने

 का
 कारण

 प्राविधिक  कर्मचारियों  की  कमी

 यदि  क्या  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  श्र  विधिक  व्यक्तियों  की  कमी  को

 दुर  करने  के  लिये  पर्याप्त  प्रबन्ध  किये  गये  हैं
 ?

 tater  उपमंत्री  दया०  तत्  :  हाँ

 मूल  wast में



 २४  १९५७  सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र  CRE

 राज्य  सरकार  प्राविधिक  wera के  नियरे  ate  स्थानीय  श्रत्रिकारिपों  को  प्रशिक्षण

 के  लिये  विदेश  भेजने  के  लिये  छात्रवृत्तियां  प्रदान  कर  रही  इसके  अ्रतिरिक्त  प्रतिनियुक्ति

 पर  प्राविधिक  तथा  प्रशासकीय
 कर्मचारियों

 को  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 सदस्य  द्वारा  ग्रहण

 महोदय  एक  सदस्य  शपथ-ग्रहण  करना  चाहते  हैं  ।  शपथ-ग्रहण  सभा  का

 ay  कार्य  प्रारम्भ होने  से  पहिले  होना  चाहिये  ;
 लेकिन

 वें  नये  सदस्य  इसलिये  में  उन्हें  इसकी

 अनुमति  दिये  देता हूं  ।
 माननीय  सदस्य  शपथ-ग्रहण  कर  सकते हैं  ।

 at  जोगेन्द्र  सेन

 SS  ए

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 चाप  Tata  में  aaa

 er  मंत्री
 :

 मैं  चाय  अघिनियम  EUR  की
 ve

 की  उप-धारा  (३)  के  भ्रन्तगंत चाय  १९५४ में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 --

 (१)  दिनांक  दे  १६५७  का  एस०  बार  ्रो ०  Rvey  |

 (२)  दिनांक  2  १९५७  का  एस०  करार  शो ०  २९६५  |

 [gernrera 4
 में

 रखो  गईं  ।
 देखिये  संख्या  एस०--२०७/४७]

 विभिन्न  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  विकास  परिषदों  के  प्रतिवेदन

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  (2%  सतोष  :  मेँ  उद्योग  तथा

 विनियमन  )  अधिनियम  PE?  की  धारा  ७  की  उप-धारा  (¥)  के  अन्तर्गत निम्न  प्रतिवेदनों  की

 एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (१)  ३१  मैचों  ,  १९५७  को  समाप्त  होने  वाले
 वर्ष

 के  लिये  भारी  रसायन
 तथा

 के  बारे  में  विकास  परिषद्‌  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।

 नें  रखी  गई  देखिये  संदीप  एस--  |

 (२)  २१  १९४५७  को
 समाप्त  होनें  वाले

 वर्ष
 के  लिये  भारी  रसायन  के

 लिये  विकास  परिषद  का  afsa  प्रवीन  ।  में  रखी

 देखिये  संख्या

 (३)  १९५७  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये  इन्टरनल  कम्बाइन  इं जिन्स

 विद्युल्वालित  पास  के  बारे  में  विकास  परिषद्‌  का  वारिक  प्रतिवेदन  ।

 [ geerenreret  में  रखी गई  ।  देखिये पूर
 “  Fo——2LUING |

 *  Deputation,



 ¥¥2%0  वित्त  २)  विधेयक  REY  के  २४  १९५७

 सम्बन्ध  में  याचिका

 (४)  ३१  १९५७  को  समाप्त  होनें  वाले  वर्ष  के  लिये  बिजली  के  भारी

 सामान  के  उद्योग
 के

 बारे  में  विकास  परिषद्‌  का  Eien | vs  प्रतिवेदन
 |

 [ qeeraton  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 (५)  ३१  मान  2eyX9  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  fat  बिजली  के  हलके

 सामान के  उद्योग  क  बारे  में  विकास  परिषद  का  वाजिब  प्रतिवेदन  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एस--  १७-५७]

 ६)  मान  १९५७  को  समाप्त होने  वाले  वर्ष  के  लिये  aes  के

 बारे  में  विकास  परिषद  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।  में  रखी

 गई  ।  देखिये  संख्या

 (७)  ३१  १६५७  को  समाप्त  होंने  वाले  at  के  लिये  मशीनरी  श्रौजार

 उद्योग  के  बारे  में  विकास  परिषद  का  वार्षिक  प्रतिवेदन ।  में

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस०  WEN]

 (5)  ३१  १९४५७.  को  समाप्त होने  वाले  ag  के  लिये  साइकिलों के  बारे

 में  विकास  परिषद्‌ ar  वार्षिक  प्रतिवेदन ।  में  रखी  गई ।  देखिये

 सख्या  एस--  |

 (8)  ३१  2kY9 BY को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये  भाषणों  तथा

 frat  कें  बारे  में विकास  परिषद्‌ को  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।  में  रखो

 गई  |  देखिये  संध्या

 ३१  १९५७ को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये  ऊन  उद्योग  के  बारे (१०)

 विकास  परिषद्‌ ar  विधिक  प्रतिवेदन  ।  में  रखी  गई  देखिये

 २२२५७]

 (११)  ३१  १९४५७ को  समाप्त  होने  वाले  ag  के  लिये  कृत्रिम रेशम  उद्योग

 के  बारे  में  विकास  परिषद्‌  का  विधिक  प्रतिवेदन ।  में  रखी  गई ।

 देखिये  संख्या  एस--

 (१२)  ३१  १९५७  को  समाप्त होने  वाले  वर्ष  के  लिये  चीनी  उद्योग  के

 बारे  में  बिकास  परिषद का  वार्षिक  प्रतिवेदन |  में  रखी  गई  ।

 देखिये  संख्या

 वित्त  २)  विधेयक  १९५७  के  सम्बन्ध  में  याचिका

 लोक  सभी  के  प्रक्रिया तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  १६७ के  arta

 मुझे  सभा  को  बताना  है  कि  म्  २)  १९४५७  के  सम्बन्ध में  एक  याचिका

 मल  अंग्रेजी
 में



 हर atfatarz,  २४  <2)

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विशय  की  are  ध्यान  दिलाना

 आप्त  हुई  है  जिस  का  विवरण  इस  प्रकार  है
 :

 विवरण
 ह  कनक

 याचिका  संख्या  हस्ताक्षरकर्ताप्रों  की  जिला  या  राज्य

 SS

 १०  कायम गज़  (|  उत्तर  प्रदेश

 बाद

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 हावड़ा  जाने  वालो  जनता  एक्सप्रेस  की  दुर्घटना

 ta  नारायणन  कु  द्वि
 मेनन  :  नियम  NAC  के  प्रशांत

 में
 अविलम्बनीय

 लोक-महत्व  के  निम्न  विषय  की  झोर  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  शौर  यह  प्राया  करता

 हूं  कि  वह  उसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 रेलवे  के  पलसा  कुण्डी  स्टेशनों  के  १६  Pex  को  हावड़ा

 जानें  वाली  जनता  एक्सप्रेस  की  दुर्घटना  (5

 रिले  उपमंत्री  दाह नयाज़  :  पलसा  ais  में  afer  होने के  दौरान  माल

 का  एक  भरा  gat  डिब्बा  ee  2e4X9 Fl Ho को  म०  To  एक  बज  कर  पच्चीस  मिनट  पर

 से  निकलकर  कुण्डी  की  लुढ़कने  लगा  था  ।  वह  म०  प० डेढ़ बजे  CAI/E  मील  पर

 वाडा  से  हावड़ा  जाने  वाली  जनता  एक्सप्रेस  संख्या  ४६  डाउन  से  टकरा  गया  था  ।  जनता

 इससे  ट्रेन  का  इंजन  पटरी  से  उत्तर  गया एक्सप्रेस  पहले  ही  से  रवाना  हो  चुकी  थी  ।

 पलसा के  स्टेशन  मास्टर ने  शीघ्र  ही  एक  बस  का  प्रबन्ध  कर  लिया  शर  वह  सड़क  केਂ

 रास्ते से  संख्या  ४६  डाउन  एक्सप्रेस  को  रोकने  के  लिये  कुण्डी  की
 चल  पड़ा था  ।  लेकिन

 उसके  ट्रेन  तक  पहुंचने  कौर  ड्राइवर  का  घ्यान  आरक्षित कर  पाने  के  पहले ही  यह  टक्कर  हो  चुकी

 थी  ।

 उस  दुर्घटना  के  फलस्वरूप  चार  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  थी  ।  तीन  तो  वहीं  मर  गये

 नौ  व्यक्तियों को  गम्भीर थे  और एक  की  मृत्यु  बाद  में  पलसा  रेलवे  स्तर  में  जाकर  हुई  थी  ।

 श्र  सात  को  हल्की  सी  चोटें  आराई  थीं  ।  घायल  व्यक्तियों में  से  तीन  तो  इंजिन  में  काम  करने  वाले

 कोंचा री  थ  कौर  बाकी  यात्री लोग  जो  संख्या  ४६  डाउन  के  इंजिन  के  बाद  ही  लगे  थर्ड  लगेज

 ब्रेकवान  में  यात्रा  कर  र  ई  थे  |

 स्टेशन  मास्टर  द्वारा लाई  गई  बस  में  घायल  व्यक्तियों  को  म०  To  पौने  दो  बजे  पल सा

 रेलवे  अस्पताल  में  ले  जाया  गया  था  |  वहां  उनकी  प्राथमिक  चिकित्सा की  गई  थी  वहां से

 उनको  एक  एम्बुलेंस  ट्रेन  द्वारा  बरहामपुर  के  सरकारी  अस्पताल  में  भेज  दिया
 गया  था

 ।  यह

 लेंस  नीठि  Fo  साढ़े  बजे  पलसा  से  चल  कर  Ho  प०  नौ  बज  कर  पचपन  मिनट
 —  ans

 मूल  अंग्रेजी  में



 SER  अनुदानों  की  ATT  २४  १९४७

 शाहनवाज  सा ं]

 पहुंची थी  ।  बताया  गया  है  कि  भ्र स्प ताल
 में  घायल  सत्  जनक ढंग  से  स्वास्थ्य लाभ  कर

 |

 २०  १९५७ को  म०  पु०  साढ़े  बजे  गाड़ियों  का  सीधा  जाना  आरम्भ  हो

 गया  था  ||

 कलकत्ता के  रेलवे  के  सरकारी  निरीक्षक  ने  २०  2eXo Bl GT Sac को  उस  दुर्घटना  की

 ता  2  दी  सना  |

 डि

 कार्य-मंत्रणा  समिति

 सातवाँ  प्रतिवेदन

 पूसंसदू-कर्य  मंत्री  सत्य  नारायण  सिंह  )  में  प्रस्ताव  करता हूं

 यह  सभा  कार्यो-मंत्रणा समिति  के  सातवें  प्रतिवेदन  जो  सभा में  २३  १९५७

 को  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  पी

 mere  महोदय  द्वारा  Tea  मतदान  के  लिये
 गया

 तथा  स्वीकृत  हुआ  ।

 नि  कल

 सभा  का  काय

 संसद  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  मुझे  सभा  को  सुचना  देनी  हैं  कि  २६

 १९५७  से  प्रारम्भ  होनें  वाले  सप्ताह के  लिये  सरकारी  कार्य  का  क्रम  इस  प्रकार  होगा

 वित्त  विधेयक  |

 धनकर  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में  ।

 रेलवे  यात्री  किराया  विधेयक  ।

 विदेशी  विनिमय  विनियमन  विधेयक  |

 बीमा  विधेयक  |

 अन्तर्राज्यीय  निगम  विधेयक  \

 धोती  उत्पादन  संशोधन  विधेयक

 a.  व्यय-कर  विधेयक  ।

 वैदेशिक-कार्य  सम्बन्धी  वाद-विवाद  २  सितम्बर  को  होगा  |

 ry

 *अनुदानों  की  मांगें--जारी

 faa  मंत्रालय--जारी

 jana  महोदय  अब  सभा  वित्त  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर

 चर्चा
 करेगी  ।

 र
 ग्रगस्त को प्रस्तावित को  प्रस्तावित  सभी  कटौती  प्रस्ताव

 steers  किये

 जा  चुके

 मूल  अंग्रेजी  में

 *राष्ट्रपति  की  सिफ़ारिश  से  प्रस्तुत



 CERI २४  प्रगत  CRYO
 अनुदानों

 की  मांगे

 शाम  को
 पांच  18

 heh  ait  ae  सट
 उन  पर  मतदान  होगा  ।  श्री  शंकरय्या  प्रिया

 भाषण  जारी  रखें  |  ४.

 fat  दोहराया  )  ः  हमारे  देश  में  HCTF  लोग  |  |  र  गायें गये  सभी

 So करों  का अपवंचन  करने के  तुले  हुये हैं  ।

 मा
 सभा  में  इसके  सम्बन्ध  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  सबसे  अधिक  कर-अ्रपचचना

 ी  में  होता है  ।  सभा  इसके  उदाहरण  जानती  ी  |  सरकार को  इस
 सम्बन्ध  में  कौर

 ड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिये

 सरकार ने  इसकी  जांच-पड़ताल के  लिये  एक  अलग  विभाग  खोला  लेकिन  उस

 हो  चलना |  इसके  लिय  एक  स्थायी  उच्च  शक्ति  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिये  ।  वह

 शी  परिस्थिति  का  लेखा-जोखा  करेगी  प्रभावशाली  उपाय  करेगी  ।  वह  के  उपायों

 के  संबोधित  होने  की  राह  नहीं  देखेंगी  |

 जानें  चाहियें

 इस  समिति  को  fra  ar  पर  wht

 ms

 ie

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  कर-श्रपवंचकों  के  विरुद्ध  कुछ  भयोत्पादक  दण्डों  का  विधान

 चाहिये  अन्यथा  इससे  राजस्व  की  हानि  होती  ही  रहेगी  ।
 थ

 ्
 हि

 विभिन्न  विभागों  में  शीघ्र  ही  अपव्यय  भी  रोकता  चाहिये  ।

 af  केन्द्र  ने राजस्व के  अधिकांश  संसाधनों को  at  लिये  सुरक्षित
 कर

 रि  =, VA kel  इसलिये

 राज्य |  वित्त  में  बड़ी  कमी  गई  है  ।  विकास  सम्बन्धी  कार्यों  के  राज  प
 का  खर्च  भी  अधिक

 बढ़  हू  सभी  राज्य  सरकारें  वेशत्द्रीय  सरकार  की  सहायता  के  प्राणी  हो  गई  हैं  ।

 गया यह  ठीक  नहीं है  ।  राज्यों की  वित्तीय  स्थिति  भी  दृढ़  होनी  चाहिये  ।  केन्द्रीय को
 चिलेकीगकरण

 करना  चाहिये
 श्र  राज्यों को  कुछ  नदें  सौंप  देनी  चाहिए  ।

 ब्

 ~~

 ...  राज्य-पुनर्गठन के  वाद  तो  पहले  के  कई  आत्मनिर्भर  राज्य
 भी

 wa  केन्द्र द्र
 का

 मुंह  ताकने
 लगें

 हैं
 ।  वे  अपने  यहां  के  नये  क्षेत्रों  को  पहले  जैसी  सुविधायें  नहीं  जुटा  पाते  ।

 वत्त  आयोग  राज्यों  द्वारा  प्रस्तुत  ज्ञापन पर  विचार कर  रहा  है  नीय  मंत्री

 कोइ  मामले  में  उदारता  से  काम  लेना  चाहिये  ।  उन्हें  आयोग  का  प्रतिवेदन  मिलन  पहले ही

 राज्यों  को  विकास-कार्यों  के  लिये  पर्याप्त  राशियों  की  व्यवस्था कर  देनी  चाहियें  ।  दें  पिछड़े

 et  क्षेत्रों  का  विशेष  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  आयोग का  प्रतिवेदन  oa में  तो  काफी  अधिक

 समय  लग  जायेगा  ।  मैसूर  राज्य  को  कुछ  Afar  waar  दिये  जाने  चाहियें  |

 अब  विक्रय-कर  झर  उसके  संग्रह  ate  लीजिये  ।  लगभग सभी  पर  fas
 कय

 र  लगा  दिया  गया  है  ।  इतना  ही  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  मदों  पर
 निमल

 तथा

 श्र  भिन्न-भिन्न दरों  पर  विक्रय-कर  लगाया  जाती  है  ।  पता  नहीं  केन्द्रीय  विक्रय क  र

 r  शीघ्र
 नियम

 कब
 से

 प्रख्यापित किया  लेकिन  उसमें  कुछ  अनियमितता यें  gi  उन

 ही  दूर  कर  देना  अन्यथा  व्यापारियों  और  उपभोक्ताओं को  शर  भी  श्रमिक
 अरमुविधाये

 हो  जायेंगी

 मूल  अंग्रेजी
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 डाक  रिया  |

 केन्द्र  न ेएकीकरण के  समय  मैसूर  सरकार  के  सरकारी  कर्मचारियों  विशेषकर  उत्पादन

 शुल्क  विभाग  के  कर्मचारियों  को  अपने  अघिकार  में  समय  उनके  साथ  काफ़ी  विभेद  शौर

 अन्याय  किंया है
 ।  यहँ  एकीकरण  १  १६४५०  को  हुआ  था  ।  उनमें  से  कुछ  अघिकारी

 अपनी  इच्छा  से  राज्य  सरकार  में  चले  गये  थे  ।  कुछ  केन्द्रीय  सरकार  की  aura  में
 भराये

 लेकिन  उनकी  सेवा  की  परिपुष्ट  नहीं  की  गई  थी  ।  उसका  कारण  यह  बताया  गया  था

 वह  जोन  भी  स्थायी  नहीं था  ।  उसे  १९४५३ में  स्थायी  बताया  गया  था  ।  लेकिन तब  बाहर

 से  नये  लोगों  को  भर्ती  कर  लिया  गया  ate  उन  पुराने  अधिकारियों को  पहले  से  नीची  श्रेणियों

 रखा  गया  था  ।  उनकी  सेवायें  अस्थायी  रखने  का  कारण  यह  बताया  गया  था  fe  तब  तक
 उसके

 सम्बन्ध  में  उत्पादन-शुल्क बोर्ड  ने  भी  अपनी  राय  नहीं  दी  थी  ।  बोर्डे की  राय  PEXE  में  मालूम

 लेकिन  उसके  बावजूद  उनको  पहले  से  नीची  श्रेणियों  में  ही  रखा  गया  था  ।
 उनमें

 से  कई  को  भ्र भी  बोड़े  की  के  बाद  न  स्थायी  बनाया  गया  है  शौर  न  केन्द्रीय  सरकार

 के  वेतन  तथा  भत्ते  दिये  गये  हैं  ।  इसका  प्रभाव उनमें  से  कई  के  निवृत्ति-वेतनों कौर  उपदानों

 पर  भी  पड़ेगा  ।  इसके  ट्रावनकोर के  कर्मचारियों  को  उसी  समय  ये  सुविधायें

 मुझे  विश्वास है  कि  वित्त  मंत्री  इस  अन्याय का  निराकरण  करेंगे  |

 श्र  गजराज  सिंह  :  eer  में  वित्त  मंत्रालय की  मांगों  का

 करने  के  लिये  खड़ा  हुमा  विरोध  सिफ॑  इसलिये  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  वित्त  मंत्रालय

 की  कोई  नीति  नहीं  नीति  तो  स्पष्ट  है  वह  नीति  है  पूंजीवादी  जो  लोग  निहित

 स्वार्थों  वाले  उनको  फ़ायदा  पहुंचाने की  ।  वह  खास  तौर  से  किसान  वर्ग  मजदूर  वर्ग  को

 जनता  को  नुकसान  पहुंचाने  वाली  है  ।  जिन  मांगों  पर  हम  नहस  कर  WF  प्रति  उनको  हम

 तो  पता  लगता  है  कि  वित्त  मंत्रालय  अपनी  इंस  नीति  को  प्रत्यक्ष  रूप से  उन  लोगों  के  face

 रहा  है  ।.

 में  एक  तम्बाक्‌  के  सवाल  को  लेता  हूं  ।  तम्बाकू का  कर  सन्‌  2e¥?  में  शुरू  किया  गया  ।

 fra  १९४३  में  यह  कर  शुरू  किया
 गया

 उस  fas  का  प्रति  पाउंड कर  उस  ८

 पर  था  जो  हुक्के  के  काम  में  लाई  जाती  उस  वक्‍त  ही  बीड़ी  की  तम्बाकू  पर  ६  प्राण  प्रति

 पाउंड  के  हिसाब  से
 कर

 लगाया  गया
 था

 :.  बीड़ी  झर  हुक्के की  तम्बाकू में  ६  शर  १  का  फर्क

 था  ।  लेकिन  इस  हम  देखते  हें  कि  बीड़ी  श्र  हुक्के  की  तम्बाकू  पर  एक  सा  कर  लगा

 दिया गया  है  ।  बीच  में  भी  जब  जब  तम्बाकू  पर  कर  बढ़ाया  गया  तब  हमेशा  यह  कहा  गया  कि

 बीड़ी  तम्बाकू  पर  जो  कर  की  दर  है  वह  इस  तरह  रक्खी  जायें  कि  सिगरेट से  कम

 बीड़ी  पर  भर  बीड़ी  से  कम  हुक्के पर  रहे  ।  इसी  तरह  से  सन्‌  १९४५१  में  फाइनेंस

 पर  एक  सेलेक्ट  कमेटी  समिति  )  उस  सेलेक्ट कमेटी  में  राज  के  मत्री  श्री

 राजबहादुर  ने  एक  मिनट  श्राफ  fede  दिया  कौर  उस  में  उन्होंने  कहा  था

 कि  खाने  wie  हुक्के  की  तम्बाकू  पर  ७५  प्रतिशत  बढ़ाना  उचित  नहीं  होगा  ।  इस  सेलेक्ट  कमेटी

 में
 श्री राजबहादुर ak  श्री  मिहिरिलाल  इन  दो  माननीय  सदस्यों  केा  यह  मत  था  कि

 बीड़ी  से  हुक्के  की  पप  पर  कम  कर  होना  चाहिये  ।  और  जब  तम्बाकू पर  कर  लगाया  गया

 at  यही  नीति  बरती  गई  थी  ।  जहां  शुरू  में  हुक्के  की  तम्बाक  पर  १  प्रा०  प्रति  पाउंड  कर  था

 तहां  बीड़ी  की  तम्बाकू  पर  ६  आना  प्रति  पाउंड  रक्खा  गया  था  |  लेकिन  जिस  तरह  से  यह  बाद  में

 बढ़ाया  अगर  हम  देखना  चाहें  इने  भ्छ्  के  खर्चे  पर  उसका  क्या  असर  पड़ा  तो  हमें

 पता  चलेगा  कि  सन्‌  १९४३  में  जिस  यह  कर  शुरू  ञ्च  हुक्के  की  १८  करोड़  १०  लाख

 पी  जा  रही  बीड़ी  ५  करोड़
 to

 लाख  पाउंड  पी  जा  रही  थी  कौर  सिगरेट १  करोड़
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 १०  लाख  पाउंड  पी  जा  रही थी  सन्‌  2843 F में  जब  हुक्के  की  तम्बाकू पर  ६  झरा  ०  पाउंड

 कर  लगा  दिया  गया  उस  उस  की  खपत  १८  करोड़  १०  लाख  पाउंड  से  घट  कर  ११  करोड़

 £०  लाख  पाउंड  हो  गई  बीड़ी की  खपत ५  करोड़  ४०
 लाख  पाउंड से  बढ़  कर  १७  करोड़

 पाउंड  हो  गई  atta  सिगरेट  की  खपत  १  करोड़  १०  लाख  पाउंड  से  बढ़  कर  २  करोड़ १०  लाख

 पाउंड हो  गई  थो  ।  यह  हालत उस  थी  जब  कि  हुक्के  की  तम्बाकू पर  सिर्फ  ६  झा ०  पाउंड

 का कर  लेकिन  इस  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  जो  बजट  रक्खा  उसमें  जो  प्रस्ताव  उन

 से  क्या  स्थिति  पैदा  होती  है
 !

 हम  देखते  हें  कि  सिगरेट  पर  जहां  wa  तक  १  रु०  प्रति  पाउंड  ड्यूटी

 लो  जा  रही  उसे कर्ब  १  रु०  के  बजाय  १२  oo  पाउंड  कर  दिया  गया  एक

 क्यू टिव  आदेश  जिस  पर  कि  ज्यादा  बढ़ना  चाहिये  थी  |  अराज यह  बात

 में  नहीं कह  रहा  हूं  ,  बल्कि  वह  माननीय  सदस्य  कह  चुके  हैं  जो  सरकार  में  «
 वे  कह  चुके

 हैं  कि  तम्बाकू  पर  जो  कर  है  उस  का  निर्धारण इस  प्रकार  से  होना  चाहिये  कि  सिगरेट  से  बीड़ी

 पर  कम  ate  बीड़ी  से  हुक्के  पर  कम  हो  ।  लेकिन  सिगरेट  पर  घटा  कर  १रू०  से
 १२  करा  किया  जा  रहा  जब  कि  बीड़ी  पर  १४  त्राण  पाउंड  था  और  हुक्के पर  ६  झा  ०

 प्रति  पाउंड  उन  को  एक  कटेगरी  में  रक्खा  जा  रहा  है  |  श्र उन  दोनों  को

 मिला  कर  कहीं  पर  ८  झा०  प्रति  पाउंड  कहीं  पर  १  रु०  प्रति  पाउंड  किया  जायगा  ।  इस

 तरह  से  श्राप  देखेंगे  कि  जो  होती  माननीय सदस्यों  ने  निर्धारित  की  थी जो  कि  श्रांत  सरकार

 में  सम्मिलित हो  उस  समय  गैर-सरकारी  सदस्य थे  पर  सरकार  कोर्टो  के

 राज  उसको  ही  परिवर्तित  किया  जा  रहा  हालांकि उस  के  लिये  arr  कोई  कारण  नहीं है  ।

 यह  स्पष्ट बात  है  कि  देश  में  जो  पो  जा  रही  उस  में  हुक्के  को  तम्बाकू वहू

 पीते  हैं  जो  कि  किसान  वर्ग  के  कहे  जाते  मजदूर वर्ग  के  कहे  जाते  गरोब  वर्ग  के  कहे  जाते

 जो  बीड़ी  प्रौर  सिगरेट  नहीं  पी  सकते  ।  श्राप  सिगरेट  की  ड्यूटी  को  घटाना  चाहते हैं  और  बीड़ी

 की  ड्यूटी  हुक्के  के  बराबर  रखना  चाहते  सन्‌  १९४३  में  जब  कि  इन  दोनों  करों  में  १  शौर  ६

 का  फर्क था  तब  १९४७  में  श्राप  दोनों  को  एक  दर  पर  लाना  चाहते  पता  नहीं  यह  कौन

 सीनीति
 में  तो  समझता  हू ंकि  इस  में एक  स्पष्ट  नीति  और वह यह है कि यह  है  कि  बीड़ो  के

 क्षेत्र  में  कुछ  निहित  स्वार्थों  वाले  लोग  जो  बीड़ो  बनाते  जिन  की  करोड़ों  रुपये की  पूंजी  लगी

 हुई  उस  पूंजी  का  मुनाफा  उन  को  देने  की  नीति है  |  वह  किसान  जो  पैदा  करता  है  इस  तम्बाकू

 जो  हुक्का  पीता  उसका  कोई  संगठित  आन्दोलन  नहीं  कोई  संगठित  प्रयास  नहीं

 इसलिये  मनमाने  ढंग  से  इस  ड्यूटी  को  श्राप  उस  पर  लादना  चाहते हैं  |  में  समझता हूं  कि  न  सिर्फ

 सन्‌  Peue FHT में  जो  सेलेक्ट  कमेटी की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  वही  हमारे  सामने  बल्कि सन्‌  FEXR ३

 में  जो  टैक्सेशन  इन्क्वायरी कमिशन  जांच  बैठा  था  उसकी  रिपोर्ट  में  भी  यही

 बात  कही  गई  ।

 यह  बात  सन्‌ न  १९५३-५४  में  इस  रिपोर्ट  में  कही  गई  कि  जहां  तक  बीड़ी

 झर  हुक्के  का  सवाल है  हुक्के  को  कोमल  अलग है  और  बीड़ी  की  तम्बाकू की  कोमल  अलग  है  ।

 ती  उस  से अगर  श्राप  हुक्के  की  तम्बाकू  जिस  की  कीमत  प्रति  एक  सा  कर  लगा  देते

 उन  के  मूल्यों  में  फर्क  होता  है  |  इस  तरह से  बाजार  में  उन्हीं  जोड़ियों  की  कोमल  तो  कम  हो

 जाती  है  कौर  हुक्के  की  तम्बाक्‌  की  कीमत  ज्यादा  हो  जाती  है  |  नतीजा  यह  निकलता है  कि

 बीड़ी  का  खर्चे  बढ़  जाता  है  भ्र ौर  लोग  बीड़ी  की  तरफ  बढ़ने लगते  हैं  ।

 बतलाया कि  किस  तरह  से  सन्‌  १६४३-४४ से  लेकर  सन्‌  PEYI—YY AH Faq ATT Hl GIT तक  इन  चीजों  की  खपत  में

 फके  पड़ा  है
 ।

 इस  के  बाद  के  अ्रांकडे मेरे मेरे
 पास  नहीं  किस  तरह  से  हुक्के  की  तम्बाकू का

 खर्च  १८  करोड़  १०  लाख  पाउंड  से  घटकर  ११  करोड़  Co  पाउंड  रहं  गया  कौर  बीड़ी  की



 SEIS  aera की  माँ  गें  २४  १६५७

 ब्रज राज  fag]

 क  का  खर्च  ५  करोड़
 ४०

 लाख  पाउंड  से  बढ़  कर  ११  करोड़
 ७०  लाख  पाउंड  हो  गया  |

 में  समझता हूं  कि  are  वित्त  मंत्री  ने  जो
 प्रस्ताव  हमारे  सामने  रक्खे  उनको

 मान
 लिया

 जाता  तो  इसके साफ  माने  यह  होंगे कि  हम  देश  को  जनता  से  कहते  हैं  कि  तुम  हुक्के  को

 कर  बीड़ी पीना  शुरू  करो  ।  तुम  जब्बलपुर के  जो  सेठ  बीड़ी  पैदा  करते  हैं  उनकी  जेबों

 को  भरो  यह  जो  तुम  हुक्का  पी  रहेगा  तम्बाकू  को  पैदा  करके  या  दूसरों  से  खरीद  कर

 a  उसमें  कुछ  चीजें  मिलाकर  इसकी  खत्म  कर  दो
 ।

 में  समझता हूं  कि  यह  एक  ऐसी  नीति  है

 जिससे  हिन्दुस्तान  की  उस  जनता  को  जो  कि  वास्तव  में  हिन्दुस्तान  को
 यानी  हिन्दुस्तान

 गरीब  किसानों  और  मजदूरों  की  जनता  को  बहुत  बड़ा  नुकसान  होने  वाला  है  ।
 यह  कहा

 जा  सकता  है  कि  क्योंकि  तम्बाकू  एक  नशीली  चीज़  है  इसलिये  उसके  विषय  में  ज्यादा  बातें  नहीं

 करनी  चाहियें  ।  में समझता हूं  कि  यह  कह  कर  सलिया  को  दृष्टि  से  प्रोन्नत  नहीं  किया  जा  सकता  |

 जो  विदेशी  तम्बाकू आती  जिससे
 कि

 भ्रच्छे  सिगरेट  बनते  उसको नई  दिल्लो  में  रहने  वाले

 इस्तेमाल करते  हैं  ।  उनके  लिए  कोई  रोक  नहीं  है  न  कोई  दलील  दी  जाती  है  कि  यह  भ्रमणी  नहीं

 हैं  यह  दलोल  केवल  उन  गरीब  आदमियों  के  लिये  दी  जाती  है  जो  कि  थक  जाने के  बाद

 अपनी  थकान  को  मिटाने के  लिये  इस  चीज  का  इस्तेमाल करते  हैं  ।  इसके  लिये  यह  कहना कि

 चूंकि  हम  प्रोहिबिशन  शुरू  करने  वाल ेहें  इसलिये  तम्बाकू  के  विष्य  में  ज्यादा

 करना  ठीक  नहीं  में  समझता हूं  कि  यह  दलील सही  नहीं  है  ।

 यह  जो प्रस्ताव पाया  है  उससे  कितना  रेवन्यू  (  राजस्व  )  बढ़ने  वाला  है  |  सरकार ने  अपने

 ह्वाइट पेपर  में  कहा  है
 कि

 इससे  ६  रोड़  १५  लाख  की  ग्राम दनी
 सिगरेट  की

 बीड़ी  को  तम्बाकू  शौर  हुक्के  को  तम्बाकू  पर  कर  बढ़ाने  से  ।  इस  तम्बाक्‌  पर  कर  बढ़ाने

 से  केवल  ६  करोड़  १५  लाख  का  फायदा  होनें  वाला है  |  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  थोड़े  से  फायदे  के

 '  लियें  ara  हिन्दुस्तान की  गरीब  जनता  का  नुक्सान मत  कीजिये  प्रौर
 उसकी

 तरफ  ध्यान  दीजिये  ।

 वैल्थ  टैक्स  की  सिलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट के  अनुसार  विरोधी  सदस्यों  के

 मुताबिक  ६  करोड़  रिलीफ
 दिया  जाना  चाहिये  और  सरकार  को  खयाल

 कि  कम  से  कम  रिलीफ  देने  में  ढाई  करोड़  का  तो  नुकसान  हो  ही  जायेगा  |  जहां  पहले  १४  या

 १६  करोड़ के  रेवेन्यू  का  वैल्थ  टेक्  से  नुकसान  था  वहां  कर्ब  साढ़े  १२  करोड़ ही  रेवेन्यू  होगा  |  तो

 वैल्थ  टेक्स  में  तो  इस  तरह  का  रिलीफ  दे  सकते  हें  लेकिन  इस  शर  श्राप  देखते  नहीं  हैं

 मैं
 समझता  हूं कि  यह  मनोभावना  उसी  नीति  की  परिचायक है  जिसका  मेंने

 पहले  इशारा

 था  ।

 इसके  साथ  ही  में  एक  दो  और  बातों  को  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं

 tt  कि  मितव्ययता से  सम्बन्ध  रखती  है  ।  हमसे  इस  मितव्ययता के  लिये  दस  प्रतिशत  कमी
 .

 करने  को  कहा  जाता  है  झ्र  हमारे  मिनिस्टरों  ने  इसे  पर  सेंट  झपने  वेतन  में  कट  करके  उदाहरण

 भी  हमारे  सामने  पेश  कर  दिया  लेकिन  इससे  हिन्दुस्तान  की  अर्थ  व्यवस्था  में  कोई  खास  फर्क

 नहीं पड़  सकता  ।  हमको तो  इस  नीति  में  आमूलचूल  परिवर्तन  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 परसेंट कट  से  लगभग  तीन  लाख  की  बचत  होगी  ।  लेकिन  इतना  नुकसान तो  ATT

 किसी  भी  मद  में  कर  सकने  हें  एक  भ्र शोक  होटल  में  ही  इतनी  अ्रधिक  हानि  हो  रही  है  ।  में

 हूं  कि  यदि  आपको  वास्तव  में  इकानमी  ड्राइव  चलाना  है  तो  जितने  केन्द्र के  मंत्रालय

 हैं  उन  सब  के  खर्च  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिये  आपको  इस  सदन  के  सदस्यों  की  एक

 कमेटी  बनानी  चाहे  उसमें  श्राप  कांग्रेस के  ही  सदस्य  रखें  ।  सेक्रेटरियों को  यह  काम
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 सौंपना  कि  वह  देंखे  किये  मंत्रालय  इकानामिक  यूनिट  पूर्ण  इकाई  )  बन  में  समझता

 हूं  कि  गलत  होगा ।  वें  इस  काम  को  नहीं कर  सकेंगे  क्योंकि  यह  उनकी  मनोवैज्ञानिक  विचारधारा

 के  खिलाफ है  ।  वें  लोग  इस  काम  को  करने  वाले  नहीं  हैं  ।  छः  महीने  तक at  उनकी

 जांच  पड़ताल होती  रहेगी  फिर  रिपोर्ट  आरा  जायेगी  कि  यह  मुमकिन  नहीं है  ।  qe  यह

 सिफारिशें  करेंगें  कि  बिजली का  खर्चा  घटा  दिया  मेम्बरों को  जो  पिचों  की  तीन  प्रतियां  मिलती

 हैं  उनकी  जगह  एक  प्रति  मिला  या  कागज़  का  खर्चे  कम  किया  जाये  ।  लेकिन  इससे  कोई

 खास  फर्क  पड़ने  वाला  नहीं  है  ।
 इससे  कोई  भ्र मूल चूल  परिवर्तित  होने  वाला  नहीं  है  |  में  समझता

 हूं  कि  इस  काम  के  लिये  किसी  एक  मिनिस्टर  को  नियुक्त  किया  जाये
 ।  वैसे तो  आपके  पास

 मिनिस्टर  काफी  हें  उनमें से  ही  किसी  को  इस  काम  पर  लगाया  जा  सकता  लेकिन  मगर  यह

 सम्भव न  हो  तो  ate  मिनिस्टर कायम  कर  दीजिये  जिससे  किसी  पार्टी  के  मेम्बर की  महत्वाकांक्षा

 भी  पूरी  हो  जायेंगी  कौर  यह  काम  भी  हो  जायेगा
 ।

 हमें  तो  काम  से  मतलब  है
 ।

 मगर

 ऐसा  करेंगे तो  बहुत  बड़ी  बचत  हो  सकेगी  हमारा  शासन  का  व्यय  बढ़ता  ही  चला  जाता

 सन्‌  PEXQ—YS  के  बजट  में  यह  १०००  करोड़  केन्द्र  राज्यों  का  सन्‌  १९€४५७-

 uo  में  यह  १६००  करोड़ हो  गया  है  ।  इसको  कम  करने  के  लिये  हमको  wed  त्रय  निति  में

 मौलिक  परिवर्तन
 करना  होगा

 ।
 जब  तक  श्राप  कोई  ऐसी  जैसी  के  लिये  मेंने  सुझाव

 दिया  मुकर्रर  नहीं  करेंगे  तब  तक  कांम  नहीं  होगा  ।  मुझे  ताज्जुब  है  कि  खर्चा  बराबर

 किस  तरह  से  बढ़  रहा  है  ।

 लोक-सभा  के  सचिवालय  को  लें  ।  यहां पर  पिछले  साल  में  जितना  बजट  था  उससे

 इस  साल  के  बजट  में  २७  लाख  रुपया  बढ़ा  कर  ज्यादा  कर  दिया  है  |  कहा गया  है  कि

 सभा  सचिवालय  में  कुछ  एक्सटेंशन  होगा  |  इस  बात  का  पता  नहीं  है  कि  क्या
 ~

 दस  लाख  रुपया  तो  कॉमनवेल्थ  पारलियामेंटरी  कानफ्रेंस  संसद

 हो  रही  है  उस  में  खड़े  होगा  १७  लाख  रुपया  एक्सटेंशन  पर  खर्चे  होगा ।  यह  किस

 तरह  का  होगा  यहां  हम  देखते  हें  कि  दिन  में  भी  बिजली  जलती  रहती  है  ।  यहां  पर

 एक्सपेंदान करेंगे  और  उसमें  १७  लाख  रुपया  खर्चे  होगा  |

 और  नये  नये  TITS  रखे  जायेंगे  ।  इस  तरह  से  श्राप  हिन्दुस्तान  भला  नहीं  कर  सकत े|  यहां

 तो  झामूचूल  परिवर्तन की  आवश्यकता  है  जिसे  कि  श्राप  करते  नहीं  हैं
 ।

 झपने नई  दिल्‍ली  को  एक  ऐसी  तसवीर  बनाया  हुआ  है  जो  कि  गरीब  हिन्दुस्तान  की  तसवीर

 नहीं  है  |  आप  इसको  पेरिस  या  लन्दन  की  तरह  से  लेकिन  गरीब  हिन्दुस्तान  है  उसके

 श्राजनीति  के  रूप  में  हम  यह  सब  बातें  नहीं  कर  सकते ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार

 को  अपनी  अर्थ  नीति  में  आमूलचूल  करने  की  आवश्यकता है  ।  यह  काम  उस  तरह  से

 नहीं हो  सकता  जिस  तरह से  कि  सरकार कर  रही  है  ।

 हम  देखते  हैं  कि  एक  मिनिस्ट्री  शर  दूसरी  मिनिस्ट्री  में  मतभेद  हैं  ।  में  प्राकार  उदाहरण

 दूं  ।  एक  मिनिस्ट्री ने  नुमाइश  की  |  इस  मिनिस्ट्री के  दूसरी  मिनिस्ट्री से  aes  सम्बन्ध  नहीं हैं  ।

 उसी  विषय  पर  दूसरी  मिनिस्ट्री  भी  नुमाइश  कर  रही  है  ।  एक  दफ्तर  एक  जगह  से  दूसरी

 जगह  हटाया जाता  दो  दिन  बाद  उसको  फिर  वापस  लाया  जाता  है  ।  इस  तरह से  रुपया  खर्च

 हो  रहा  है
 ।  हमको  यह  परिवर्तन  करनें  का  काम  सर्विसेज  पर  नहीं  डालना  चाहिय े।

 मेरा  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सर्विसेज़  के  लोग  काम  नहीं  करना  चाहते  ।  सर्विसेज़ में  भी  बहुत  से  अच्छे

 और  ईमानदार  आदमी हें  लेकिन  उनकी  बहुत  सी  दिक्कतें हें  जिनकी  वजह  से  वह  कुछ  नहीं कर

 gad  |  जो  जनता  के  प्रतिनिधि  हूं  उनको  इस  काम  के  जिम्मेदार  बनायें  कौर
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 नीति  में  मौलिक  परिवर्तन कीजिये  ताकि  लोग  समझ  सकें  कि  हम  समाजवादी  समाज  की

 बढ़  रहे  हें  शौर  कोई  मौलिक  परिवर्तन  होने  वाला  है  ।

 हम  देखते  हूं  कि  सरकार  गांवों  की  तरफ  बहुत  कम  ध्यान  दे  रही  ate  प्रतिकार जो  ध्यान

 दे  रही  है  वह  शहरों  को  बनाने  की  तरफ  दे  रही  है  ।  इसके  न्  उदाहरण दिये  जा  सकते हैं  |

 आप  देखें कि  सन्‌  CEXNe—No F THE F Tat F Te-fraty के  बजट  में  गांवों  में  गृह-निर्माण  के  लिये
 ७  २  करोड़  रुपया  रखा  गया

 ।

 पर  रिपोर्ट  में  बतलाया  गया  है  कि  इसमें  से  राज्य  सरकारों  को  केवल  २.  ३  करोड़  दिया  सका

 और  बाकी  नहीं  दिया  जा  सका |  इसलिये  अब  इसको  घटाकर  सन्‌  १९५७-५८ के  बजट  में  ५

 करोड़ कर  दिया  गया  है  ।  यानी  सारे  हिन्दुस्तान के  रूरल  हाउसिंग  के  लिये

 इस  साल  केवल  ५  करोड़  रुपया  रखा  गया  है  ।  इसमें  से  भी  जरगर  राज्य-सरकारो ंने  इस  साल

 में दो  तीन  करोड़  रुपया  ही  इस्तेमाल  किया  तो  सन्‌  PENSE H Ae A Hat के  बजट  में  केवल  तीन  करोड़

 ही  रखा  जायेगा  ।  एक  तरफ  यह  हालत  है  ।  श्राप  गांवों  को  बरबाद  कर  के  शहरों  को  बनाना

 चाहते हें  |  इसका  कारण  यह  है  कि  दायरों  के  लोग  संगठित  वें  अपनी  भ्रातृज  उठा  सकते  हैं  ।

 अखबारों  में  अपने  विचार  छपवा  सकते  हैं
 ।  वे  अपना  प्रोपेगेंडा  कर  सकते  हैं  ।

 अभी  उस  दिल  माननीय  गृह-कायें  मंत्री  कह  रहे  थे  कि  जब  सीधी  कार्यवाही  बन्द  कर  दी

 तब  गोली  चलाना  भी  बन्द  कर  दिया  जायगा  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  आप  इस

 नीति पर  चलते  तब  तक  सीधा  कार्यवाही भो  जारी  —acaas SPM, TSaret STAT I हड़तालें  होंगी  ।

 जरगर  आप  गोली  चलाना  बन्द  नहीं  करना  चाहते  ,  तो  न  लेकिन  इस  को  श्राप  रोक

 नहीं  सकते  हैं  |  इस को  रोकने का  एक  हो  तरीका है  कौर  वह  यह  है  कि  श्राप  अपनी  नीति

 में  परिवर्तन  को  जिये  ।  यह  ग़रीबों  का  मुल्क है  |  वे  अपनों  हालत  सुधारने  के  लिये  संघर्ष  करते

 रहेंगे  ।  सीधी  कार्यवाही  नहीं  रुकेगा  कौर  अगर  उस  को  रोकने  के  लिये  श्राप  गोली  ar  प्रयोग

 करना  कीजिये  ।

 कल  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सरकार  की  कराघान  नीति श्री  डैडी

 की  बड़ी  ग्रा लोच ना  की  थी  |

 लेकिन  यदि  हम  देश  की  परिवर्तनशील  परिस्थिति  की  झ्र  ध्यान  तो  उन  सभी  करों

 का  अभिनय  स्पष्ट  सामने  ६. है  जाता  है  ।  हम  कल्याणकारी  कार्यो  के  लिये  प्रतीक  कर-संग्रह  करना

 चाहते हैं
 |

 हमारी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लिये  नये  संसाधनों  की  झ्रावइ्यकता  है  ही  ।  वित्त  मंत्री

 यदि  किसी  कर  में  रियायत  देते  तो  दूसरे  में  उन्हें  सख्ती  करनी  ही  पड़ेगी  ।  इससे  पुरे  देवा

 का  लाभ  हीता  है  t

 वित्त  मंत्री ने  राय-कर  में  जो  रियायत  दी  है  उससे  साढ़े  सात  करोड़  रुपयों  का  घाटा

 लेकिन  उसकी  के  लिये  १५  करोड़  राजस्व  देने  वाला  धन-कर भी  लगाया  गया है  ।

 हमारी  कराधान  की  नीति  बड़ी  सुसंगत है  ।  मध्यम  are  वाले  वर्ग  को  रियायत  दी  गई  है  ।

 ये  कर  समाजवादी  ढंग  के  समाज  की  स्थापना  को धनी  वर्गों  पर  ही  करों  का  अधिक  भार  पड़ेगा  ।

 ध्यान  में
 रख  कर  ही  लगाये  गये  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ा  | ्  ४  2 yg  प्रधानों  की  मांगें  WERE

 हमारी  श्री-व्यवस्था में  निजी  बैंकों  का  महत्व है  ?  देश  की  प्रगति के  मेरुदण्ड  यही

 हें  ।  सामान्यतया  इनकी  प्रगति  संतोषजनक  रही  है  ।

 इन  बैंकों  के  निक्षेप  ate  इनके  द्वारा  दिया  जाने  वाले  af  धन  में  भी  निरन्तर  वृद्धि  हो

 रही  है  ।  भ्र भी  उनके  पास  ८५०  करोड़  रुपयों  के  निक्षेप  हैं
 ।

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  समूचे  निक्षेप
 भी

 EXE  में  बढ़कर  १,१२५  करोड़  रुपयों के  हो  गये  जो  2eUY FH Hac में  केवल  eyo  करोड़  रुपये
 ~
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 उनके  द्वारा दी  जाने  वाली  झ्रम्रिमघन  की  राशि  भी  eur  में  ७८८  करोड़  रुपये  हो  गई

 जो  ReyY A में  (Xo  करोड़  रुपये  ही  थी  ।  औद्योगिक  वित्त  निगम  ak  राज्य  वित्त  निगमों

 की  स्थापना  से  निजी  बैंकों को  बड़ा  लाभ  होगा ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  केवल  यही  कहना

 है  कि  विभिन्न  राज्यों  में
 प्रलय-अलग

 राज्य  वित्त  बनाने  के  स्थान  सरकार को  एक  केन्द्रीय

 वित्त  निगम  की  स्थापना  विभिन्न  राज्यों  में  उसकी  शाखायें  बना  देनी  चाहियें  ।  इससे

 मितव्ययता  सह-योजना  की  जा  सकती है  ॥

 कृषि के  क्षेत्र  ऋण  के  लिये  उचित  व्यवस्था नहीं  की  गई  है  ।  मुझे  इससे  तो  प्रसन्नता है

 कि  सूदखोर  महाजनों के  वर्ग  को  समाप्त  कर  दिया  गया  लेकिन उनके  स्थान  पर  अब  ऋण

 देने  की नई  सुविधायें  पैदा  नहीं को  गई  हैं

 महाजनों  के  स्थान  पर  क्या  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 भू-बंधक  बैंकों  प्रौढ़  सहकारी  समितियों

 की  व्यवस्था की  गई  है  ।  रक्षित  बैंक  ने  इसके  लिये  भारत  के  राज्य  बेक  को  सुविधायें  भी

 इसीलिये  के  राज्य  बैंक  नें  देहाती क्षेत्रों  में  बहुत  सी  शाखायें खोल  दी  हैं  ।

 इंगलैण्ड  अमरीका में देहाती ऋण में  देहाती  ऋण  सम्बन्धी  सुविधाओं को  देखते  हमारे देश  में

 इसकी  इतनी  अधिक  संतोषप्रद  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  इंगलैण्ड  का  किया  बंधक  निगम  वाणिज्यिक

 बैंकों के  जरिये  ही  काम  करता  है  |

 अमरीका  में
 भी  उन्होंने  इसके  लिये  कई  उपाय  किये  हैं

 ।  इसके  लिये  वहां  कई  बिक

 निगम  भर  सहकारी  समितियां  हैं  ।  उनमें  प्रतियोगिता  रहती है  ।

 हमारे  देश  में  ऐसी  सुविधायें नहीं  हें  ।  हमारे  गांवों की  सहकारी  समितियों  पर

 गांव  के  चार-पांच  मुखिया  ही  हावी  रहते  हैं  |  बिना  उनकी  इच्छा  के  किसी  भी  कृषक  को  समिति

 से  ऋण  नहीं  मिल  सकता  ।  सामान्य  कृषक  उससे  वंचित  रहते  हैं  ।

 ऋण  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रक्रिया  भी  बड़ी  लम्बी  रखी  गई  है  ।  पहले  समिति  सिफ़ारिश

 करती फिर  राज्य  बैंक  उसकी  जांच-पड़ताल कराता  इस  प्रकार ऋण  मिलने  में  लगभग

 वर्षो-डेढ़ लग  जाता  है  सामान्य  कृषक  को  कभी  यह  विश्वास  नहीं  रहता  कि  प्रार्थना-पत्र

 देने  के  बाद  उसे  ऋण  मिल  ही  जायेगा  ।  सामान्य  कृषक  समझता  है  कि  ऋण  पाने

 के  लिये  ईमानदारी  नहीं  बल्कि  चतुराई  की  जरूरत  है  ।

 वर्तमान  कार्यक्रम  के  बजाये  अथवा  वर्तमान  कार्यक्रम  के  साथ  साथ  हमें  वाणिज्यिक  बैंकों  को

 भारत  के  राज्य  बैंक  के  समान  ही  सुविधायें  देनी  चाहिये  कि  देहाती  क्षेत्रो ंमें  शाखायें  खोलने  पर

 प्रारम्भ  में  जो  हानि  हो  उसको  रक्त  बेक  सहन  करेगा  ।  मेरे  विचार से  इससे  इन  वाणिज्यिक

 dat को  प्रोत्साहन  मिलेगा
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 इंडेक्  अन  दानों  कीमा
 दानों  की  ATT  शानदार  cas  Rey

 अब  में  चलते  फिरते  बैंकों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं ।  हमने  चलते  फिरते

 घर  इस  दृष्टिकोण  से  चाल  किये  कि  इन  से  प्रारम्भ  में  जो  हानि  होगी  उसको  विभाग  वहन  करेगा

 कयोंकि  यह  डाकखानों  के  प्रयोग  के  प्रचार  का  काम  करेंगे  ।  में  चाहता  हूं  कि  चलते  फिरते

 बैंकों  को  इसी  भावना  के  आधार  पर  प्रारम्भ  करना  चाहिये  |

 एक  ताल्लुक  या  तहसील  को  ले  लीजिये  |  teased  में  एक  शाखा  होगी  ।  यदि  दो  चलते

 फिरते  बंक  आपने  चलाने  प्रारम्भ  कर  दिये  तो  मेरे  विचार  से  इनसे  पर्याप्त  लाभ  होगा  |  इनके

 ara गण  भी  ऐसे  होने  चाहिये  जो  जनता  से  अरपना  सम्पर्क  बढ़ाने  के  लिये  उत्सुक  हों  इसलिये

 माननीय वित्त  मंत्री  से  मेरी  कपिल है  कि  वह  इस  योजना  को  इस  दृष्टिकोण  से  देखें  are  शी  घ्नातिशी
 घ्

 ऐसी  व्यवस्था करें  जिससे  किसानों  को  दीर्घकालीन ऋण  दिया  जा  सके  इंगलैण्ड  तथा भ्र मे रिका

 में  मकान  सड़क  बनाने  के  लिये  किसानों  को  ऋण  दिया  जाता  है  ।  में  करता  हूं  कि

 मंत्रालय इस  पर  ध्यान  देगा  इसके  भ्रतिरिक्‍्त मेरा  यह  भी  विचार  है  कि  बिल  मार्किंग स्कोर

 से  भी  ग़र  सरकारी बैंकों  के  उद्योग  की  प्रगति  में  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  बागी  ठाकुर  ख़ादिम  grat  वित्त  मंत्रालय  की

 मांगें  हमारे  सामने  हैं  जिनमें  देश  के  विकास  के  लिये  घन  की  मांग  की  गई  है
 ?

 हम  इसके

 लिये धन  देंगे  परन्तु  साथ  ही  साथ  हम  यह  भी  देखना  चाहेंगे  कि  जो  धन  हमने  दिया  उसका

 सदुपयोग  भी  किया  है  अथवा  नहीं ।

 न्रिपरा को  लीजिये  ।  त्रिपुरा  की  प्रगति  के  बारे  में  cater  कहा  जाता  है  ।
 परन्तु  यदि

 उस  धन  पर  ध्यान  रख  कर  जो  व्यय  किया जा  रहा  त्रिपुरा को  देखें  तो  हमें  संतोष नहीं  होगा

 त्रिपुरा में  खाद्यान्नों  की  कभी  कमी  नहीं  थी  परन्तु  are  वहां  पर  इनकी  बहुत  कमी  है  ।

 पुनर्वास के  सम्बन्ध  में  कहा  जाता  है  कि  ३० प्रतिश्त  पुनर्वास  काम  पूरा  हो  चुका  हैं  जो  कि  झूठी  बात

 है  ।  वहां  पर  जाने  के  लिये  केवल  विमान  मागं  को  छोड़कर  कोई  नहीं  है  ।  न  कोई

 न  कोई  सड़क  वहां  जाने  के  लिये  बनाई  गई  है  ।  इसी  पर  ध्यान  रखते  हुये  में  पूछना  चाहता

 हूं  कि  wm  त्रिपुरा  की  रक्षा  करने  का  किस  प्रकार  विचार  करते  हें  ।  पश्चिमोत्तर

 प्रदेश  में  जो  हालत  काश्मीर  की  है  बिल्कुल  वही  हालत  पूर्वोत्तर  प्रदेश  में  त्रिपुरा की  है  ate  यदि

 इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  तो  हमें  समझना  चाहिये  कि  लुगाई भनक

 श्रेणियां  इरादी  सभी  खतरे  में  हैं  ।

 भारत  सरकार  त्रिपुरा  क  लिये  पर्याप्त  झर  पर्याप्त  खाद्यान्न  दे  रही  इसलिये  में  उनको

 दोषी  नहीं  ठहराता हूँ  ।  में  तो  इसके  लिये  प्रशासन को  ही  दोषी  मानता  हूं  जिसमें  बहुत  अधिक

 भ्रष्टाचार  फल  रहा है  ।  मेरी  माननीय  वित्त  मंत्री से  अपील  है  कि  वह  त्रिपुरा पर  अधिक

 ध्यान दे  |

 मेरे  मित्र  श्री  दीदार  देव  के  द्वारा  प्रस्तुत  कुछ  कटौती  प्रस्तावों  के  बारे  में  में  कुछ  कहना

 चाहता हू  |  उन्होंने  महाराजा  काल  की  रक्षित  भूमि  की  मांग  की  है  ।  यह  भूमि  PeXo

 मोल  है  जो  aren  जातियों  में  से  पांच  उपजातियों के  लिये  रक्षित  थी ।  यदि  सरकार  उस

 आदेश को  पुनः  लागू कर  देगी  तो  हरिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  असम्भव हो  जायेगा  ।

 _  इसके  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  भूमि  के  सम्बन्ध  में  हरिपुरा  के  ख़ादिम  जाति
 के

 लोगों

 मल  भ्रंग्रेजी में



 २४  १९५७  अनुदानों  की  att  हरे है

 पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।.  वह  चाहते हैं
 कि

 सीमा  संम्बन्धी  व्यवस्था  पहले  जैसी  पुनः  लागू  की

 +  |

 जानी  चाहिये  परन्तु  इससे  हजारों  एकड़  भूमि  दो  ज़मीनों की  सीमा  के  बीच  में  बेकार  पड़ी  रहती

 यदि  ऐसा  किया गया  तो  पुनर्वास के  लिये  भारत  सरकार  भूमिहीन  किसानों  को  कमी

 किस  प्रकार  दे  सकती  हें  ।

 उन्होंने  एक  कठौती  प्रस्ताव में  कहा  है  कि  जो  अनुसूचित  श्रादिमजाति के  लोग  नहीं  हैं

 उनके  पुनर्वास  पर  नियंत्रण लगाया  जाये  ।  भ्रनुसूचित  जातियों के  wear जो  जातियां  हैं  उनमें

 शरणार्थी  भी  हैं  ।  एक  साथ  दूसरे  प्रस्ताव  में  यह  कहा  है  कि  शरणार्थियों का  पुनर्वास  ठीक

 प्रकार  से  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यह  दो  बातें तो  उन्होंने एक  दूसरे  के  विल्कुल  विपरीत  कही
 मेरे  विचार से  माननीय  सदस्य  द्वारा  जो  कठौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  उन्हें  कदापि

 स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 गोमती  जया बन  शाह  :  wear  में  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  कि  ी

 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  है
 ।

 में  एडमिनिस्ट्रेशन  के  बारे  में  थोड़ा  सा  कहना  चाहती  हूं  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  टैक्स

 पर  टैक्स  लगते  जा  रहे  में  इस  बात  को  मानती  हूं  कि  जब  तक  प्राइवेट  प्रापर्टी  रखने  का  अधिका  र

 समाज  को  मिला  हुमा  है  उस  तक  हम  को  टेक्स  लगाने  ही  होंगे  ।  इस  बारे  में  मुझे  कुछ  नहीं  कहना

 है  और  कहां  कहां  पर  कितना  कितना  लगाना  इस  बारे  में  भी  में  राज  कुछ  अ्रधिक  कहने

 की  झ्रावश्यकता महसुस  नहीं  करती  हूं  ।  मगर  जिस  पर  हमें  सब  से  ग्रसित  एतराज  है  वह  उस  पद्धति

 पर  है  जोकि  पैसा  वसूल  करने  को  निर्धारित की  गई  है  ।  हमें  पेसे  देने  में  एतराज  नहीं  होना  चाहिये

 मगर  जो  टैक्स  रीयलाइज  करने  की  प्रथा  हम  ने  रायज  की  है  वह  कुढंगी  सी  है  कौर  इससे  लोग

 तंग  श्री  गये  बदकिस्मती से  हमारे  डिपार्टमेंट  के  जो  लोग  हैं  वे  कुछ  ऐसा  समझते  हैं  कि
 जो

 हैं  उन  में  से  ज्यादातर  चोर  टैक्सपेयर्स  में  बिजनेसमैन  जो  हैं  उन  के  दिल  में  कुछ  ऐसी  बात

 पैदा  हो  गई  है  कि  ये  जो  अ्रधिकारी लोग  हैं  ये  तो  हमारे  पीछें  पड़े  रहते हैं  ।  भ्र धि कारियों  तथा

 झाम  जनता  में  राज  बहुत  ज्यादा  भ्रातृ  पेदा  हो  गया  है  कौर  स्थिति  दिन-प्रति-दिन  बिगड़ती  ही  जा  रही

 में  समझती  हूं  कि  लोगों  को  टैक्स  करने  में  तथा  वाजिब  टैक्स  करने  में  कोई  एतराज  नहीं

 और  इसमें  उनको  कोई  नाराजगी  नहीं  है
 ।

 मगर  जब  वे  श्राफिसिस  में  जा  कर  उन  अधिकारियों

 के  दिमागों  को  देखते  हें  तो  घबरा  जाते  हैं  ।

 में  इस  बात  को  मानती  हुं  कि  कुछ  लोग  चोरी  भी  करते  इवेजन  भी  करते  होंगे  लेकिन

 में  इस  बात  को  नहीं  मान  सकती  कौर  न  ही  कोई  प्राप्ति  मान  सकता  है  कि  सब  के  सब  ऐसे

 सब  के  सब  प्रमाणिक हें  ।  में  ने  ऐसे  बिजनेसमैन  भी  देखें  हें  जो  प्रामाणिकता  से  चलना  चाहते  हें  ।

 लेकि  जब  हम  हकीकत  को  दखते  हैं  तो  ऐसा  लगता  है  कि  उनको  भी
 डिसगम्रानेस्टी

 के  काम  करने  के

 लिये  मजबूर  होना  पड़ता  नगर  इस  तरह  चलने  दिया  गया  तो  हमारे  देश  में  गोटी  कभी  नहीं  रह

 सकेगी  |  अरब  इधर  उधर  थोड़े  बहुत  सुधार  कर  देने  से  कोई  खास  फायदा  नहीं  हो  सकता  हमारा जो

 एडमिनिस्ट्रेशन  का  बैसिक  सिस्टम  है  उसमें  सुधार  की  श्रद्धा
 क

 झ्रावश्यकता  है
 ।

 ऐसा
 न

 किया  गया  तो  हमारा  समाज  दिन-प्रति-दिन  गिरता ही  जायेगा  ।  यह  राज  जो  सिस्टम  प्रेवेलेंट है

 ae  वह  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  के  अन्तरगत  हो  या  किसी  दूसरी  मिनिस्ट्री  के  भ्रन्तगंत  वह  ज्यादा-तर  सन्देह

 ज्यादातर ससपिशन  पर  बेस्ड  )  है  ।  इस  वास्ते  इसमें  श  परिवर्तन  की  झ्रावश्यकता

 है  ।  are  में  देख  रही  हूं  कि  अधिकारी  at  के  लिये  हमारी  समाज  में  सिपाही  नहीं  रही  हम

 यह  कहते  हैं  कि  हम  ने  यहां  पर  डेमोक्रेसी  रायज  की  हुई  राज  हम  ने  यहां  पर  लोक  राज  की  स्थापना

 की  है  कौर  लोगों  का  ही  इस  राज्य  पर  अ्रधिकार  है  लेकिन  लोग  ऐसा  महसूस  कम  करते  हें  शौर

 ये  यह  नहीं  समझते  हैं  कि  हम  इनके  ही  हितैषी  हम  राज  इस  तरह  से  टैक्स  वसूल  करते  हैं  जिस
 से
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 |  प्रकरण  के  जमीनें  में  जो  मामलात दार ज्यादा  से  ज्यादा लोगों  को  भारी  परेशानी होती

 करत  थे  उनको  तर विक यां मिल  जाती  qt  और  लोगों  के  दुःख  तकलीफों  कोई

 परवा  नहीं  करते  थे  ।  हम  उस  तरह  का  विधान  नहीं  चाहते  ह  लेकिन  हमारे  चाहने  या  न

 चाहने  से  क्या  होता  हम  ara  भी  देख  रहे  हैं  कि  जो  अ्रधिकारी  ज्यादा  रेवेन्यू

 कौर  ज्यादा  इनकमटैक्स का  रुपया  वसूल  करते  हैं  या  दूसरे  टेक्सास  को  कोलेसऋ  करते  हें  उनको  मान्यता

 मिल  जाती  है  ।  ये  सब  बातें  ठीक  नहीं  ऐसा में  समझती हुं  ।  कस्टम्स  ड्यूटी
 तथा  टैक्सों

 का  रुपया  वसूल  जरूर  उसमें  कोई  हज  नहीं  है  a  किसी  को  किसी  प्रकार  की  श्राप  त्र  होनी

 चाहिये  |  जीवन की  भ्रावश्यकताओं को  छोड़  कर  बाकी की  चीजों  पर  टेक्स लगा  दीजिये

 किसी  को  कोई  एतराज  नहीं  होगा  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  गरीबों  शर भ्रमी रों के बीच के  बीच  में  कितना  ही

 फासला  पैदा  हो  गया  है  कौर  इसको  टैक्स  लगाये  पाटा  नहीं  जा  सकता  है  ।  लेकिन जो  वसूली

 की  पद्धति  उसकों  ड्राप  ठीक  कीजिये  |  मझे  एक  भाई  बतला  रहे  थे  कि  हम  प्रपा  सिद्धान्तों  पर  डटे

 रहना  चाहते  हैं  लेकिन  wae  वे  ऐसा  करते  हैं  तो  उनका  काम  एक  दो  तीन  महीने

 झोर  कितना  ही  समय  गुजर  बनता  नहीं  उनको  कुछ  कॉम्प्रोमाइज करने  पर  मजबूर  हो  जाना

 पड़ता है  ।.  चीज  बहुत  दुखदायी है  जब  जनता  को  अधिकारियों  से  काम  पड़ता  है  उसको

 काम  निकलवाना  होता  है  तो  कुछ  न  कुछ  कहीं  न  कहीं  हो  ही  जाता  में  यह  नहीं  कहती

 कि सब  क  सब  aha  कोर्ट  मगर  में  यह  अवश्य  कहना  चाहती  हूं  कि  जल्दी  से  जो  काम

 किया  जाना  चाहियें  वह  वें  नहीं  करते  हें  या  करना  नहीं  भ्राता  है  ।  यह  बात  उनके  दिल  में  नहीं  बैठती

 है  कि  वे  जनता  के  सेवक  हैं  ।  रब  भी  जब  वे  एक  काम  को  करनें में  एक  दो  तीन  महीनें

 या छः  महीनें लगा  देत ेहैं  ौर  जब  उन  से  इसका  कारण  पुछा  जाता  है  तो  वे  कहते  हैं  कि  यह  (* ५,

 क  एडमिनिस्ट्रेशन  प्राइवेट  फर्म  तो  है  नहीं  जहां  जल्दी  हो  सके  |  इस  तरह  की  श्रार्गमें डस  उनकी

 तरफ  से  पेश  की  जाती  हैं  ।  लेकिन  में  कहना  चाहती  हुं  कि  झगर  हम  को  डेमोक्रेसी  को  चलाना  है

 तो  हमको  लोगों  की  सिमप्थीज  भी  हसिल  करनी  होंगी  ।  उनकी  सिमप्थीज  को  भ्र पने  साथ  रख  कर

 हमें  टैक्स  वसूल  करना  चाहियें  |  हमको  सोशलिज्म  भारतवर्ष  में  लाना  है  तो  वह  इसी  तरह  से

 लाया जा  सकता  है  ।-  जब  लोगों  के  दिलों  में  यह  बात  घर  कर  जायेगी  कि  यह  जो  तंत्र  है  यह  उन्हीं  के

 लिये  है  रोक  उनकी  सुख  सुविधा  के  लिये  है  तो  बड़ी  प्रोत्साहन  से  सोशलिज्म  यहां  सकता  है  |  लोगों

 को  इस  बात  का  एहसास  कराया  जाना  चाहिये  कि  जो  लाजਂ  बनाये  ते  हैं  ये  उन्हीं  के  फायदे  के  लियें

 बनाये  जाते  हैं  न  कि  उनको  हैरान  परेशान  करने  के  लिये  ।  मगर  इनका  इम्पलेमेंटेशन इस  तरह

 से  हो  रहा  है  कि  वे  लोगों  के  लिये  दुःखदायी  साबित  होने  शुरु  हो  गये  हैं  ।

 अराज  हम  कई  प्रकार  के  टेक्स  लगा  रहे  हैं  लगाते ही  रहेंगे  |  परन्तु  जितना  श्रम  उसके

 पीछे  लगाते  हूँ  उतना  श्रम  हमको  एडमिनिस्ट्रेशन  की  लगाना  चाहिये  ।  में  झपने  अन  भव  के  आधार

 पर  यह  कहना  चाहती  हुं  कि  हमारे  प्रयत्न  एड  मि नस् ट्रेशन  में  सुधार  लाने  की  कौर  ज्यादा  होने  चाहियें  |

 फाइनेंस  की  बात  तो  जाने  दूसरे  छोट  छोटे  कामों  को  करवाने  में  भी  लोगों  को  कितना  ही  कष्ट

 उठाना  पड़ता  है  ।  इस  कष्ट  को  देख  कर  हमारे  कुछ  फ्रेंड्स  मजाक  में  कहते  हैं  कि  बेतहर हो

 गवर्नमेंट उन  से  चन्दा  लिया  करे  या  टाल  टेक्स  उन  से  वसूल  कर  लिया  करे  शर  वे इस  चीज  को

 वेलकम  करेंगे  ।  लोग  यह  नहीं  चाहते  हें  कि  इतना  इंटरफीयरेंस  हो  जितना  कि  हो  रहा

 हमारे  अधिकांश  गण  लोगों  के  साथ  पुरे  बरादर  से  ब्यवहार नहीं  करते  यदि  उनके  साथ  इस

 तरह  से  व्यवहार  किया  जायेगा  तो  डेमोक्रेसी  नहीं  चल  सकेगी  ।  पहले  हमने  देखा  है  कि  जब  पुलिस  राज

 था  उस  सत्ता  को  लोगों  को  डराने  के  लिये  aos  हाथ  में  लिया  जाता  ar  यही  चीज

 भी  चल  रही  aa  भी  ऐसा  देखने  में  प्राता  है  कि  जब  लोग  इनका  टैक्स  अाफिस  में  एकांउटस
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 करने  के  लिये  जाते  हैं  तो  ऐसा  समझते  हैं  कि  मानो  बे  किसी  डी०  एस०  पी
 ०  पुलिस के  अाफिस  में  जा

 रहे  उनके  दिलों  पर  इस  तरह  का  असर  क्यों  होता  इस  पर  आपको  विचार  करना

 ऐसा  नहीं  होना  चाहियें  कौर  इस  चीज  को  दूर  करने  का  कोई  न  कोई  तरीका  अवश्य  खोजना

 चाहिये  ।  arr  जो  सिस्टम चल  रहा  है  उस  में  किसी  प्रकार  के  सुधार  की  नहीं  की  जा  सकती

 जो  प्राइवेट  प्रापर्टी  की  बात  चली  रही  है  वह  ज्यादा  दिन  चलने  वाली  नहीं

 नहीं  तो  कल  ag  खत्म  होगी
 पौर

 जो  गरीब  लोग  हैं  वे  बैठे  नहीं  रहेंगें  ।  जो  हम  ने  कांस्टीट्यूशनल

 मेथ  दस  पनायें  हैं  नगर  उन  से  हमारा  काम
 न

 चला  तो  लोग  दूसरा  मार्ग  करेंगे  ।  मगर  इन

 बातों  से  लोगों  में  राज  उतनी  नाराजगी  नहीं  है  जितनी  कि  एडमिनिस्ट्रेशन  से  है  मानती  हूं  कि  हमारे

 प्लान  के  प्रति  लोगों  में  जितनी  दिलचस्पी  होनी  चाहिये  उतनी  are  नहीं  है  ।  यह  भी  भ्रापको  मानना

 पड़ेगा  कि  यह  सब  एडमिनिस्ट्रेशन  में  गड़बड़ी  की  वजह  से  है  ।  इस  वजह  से  लोग  हमारे  खिलाफ  हो

 रहे  हें  ।  वे  समझते  नहों  हूं  कि  जितने  भी  राज  काम  हो  रहे  हैं  उनके  लिये  ही  हो  रहे  हें  ।  वे  समझते

 नहीं  है  कि  ये  जो  तालाब  बन  रहे  ये  जो  ताल्लुका  में  बैंक  खुल  रहे  उन  क  फायदे के  लिये  वन  रहे

 हैं  और  खुल  रहे  हम  जब  उन  से  जा  कर  पूछते  हैं  तो  वें  बार  बार  कहते  हैं  कि  अधिकारियों ने  यह

 ज्यादती  की  वह  ज्यादती  की  ।  हमें  अधिकारियों को  यह  बात  सिखानी  होगी  कि  उन्हें

 जो  कुछ  करना  है  उसे  उनकी  गुडविल  हासिल  कर  के  ही  करना है  ।  अधिकारियों  को  चाहिये

 कि  वे  लोगों में  इस  भावना  को  पैदा  करें  कि  वे  उसके  ही  सेवक  हैं  और  उसके  हित  में  ही  काम  करना

 उनका  फर्ज  है  ।  इस  तरह  यदि  किया  गया  तो  लोग  खुदी  खुदी  ऐसा  जो  उनको  देना  दे  देंगे

 शर  पूरी  सहायता  भी  करेंगे  ।

 इस  बारे  में  हमें  गम्भीरता  से  सो  रना  चाहिये  ।  में  मानती  हुं  कि  अ्रधिकांश  राज्य  सरकारों  का

 ऐसा  ही  अनुभव है  कि  टेक्स  कलेक्शन  के  बारे  में  लोगों  को  ज्यादा  दिक्कत  पड़ती  है  तो  उसके  बारे

 में  कोई  जांच  कमेटी  नियुक्त  की  जाये  ।  यह  बात  बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  राज  जिस  तरह  काम  चल

 रहा  है  हमारा  ऐडमिनिस्ट्रेशन  काम  कर  रहा  है  यह  सिलसिला  ऐसा  ही  चलता  रहा  तो

 हमारा  सारा  काम  बिगड़  जायेगा  कौर  हमारा  प्लान  भी  ai  नहीं  बढ़  सकेगा  क्योंकि लोग  पेसा

 नहीं  देंगे  a  अगर  पैसा  आपने  उनसे  किसी  तरह  ले  भी  लिया  तो  पैसा  तो  आपको  जरुर  मिल  जायेगा

 लेकिन  वे  अपना  दिल  कभी  भी  नहीं  देंगे  ौर  जब  तक  लोगों  का  दिल  हमारे  साथ  नहीं  होगा  सफलता

 हम  से  दूर  रहेगी  ।  श्रमिक  का  दिल  तो  बैसे  ही  इन  बक्सों  की  वजह  से  चढ़ा  हुमा  है  लेकिन  गरीब  भी

 तंग  झर  परेशान  है  शौर  वह  भी  हमारे  ऐडिनिन  ट्रेशन  से  तंग  पाया  हुमा  है
 ?  राज जो  हमें

 fara  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  बड़े  बड़े  काम  करने  बांध  सनौर  प्रोजेक्ट्स  बनाने  जब  तक

 लोगों  का  दिल  नेशन  का  साथ  नहीं  होगा  तब  तक  कोई  भी  काम  जागें  नहीं  बढ़  सकेगा  ।  राज जो  हमें

 झपने  प्लान  को  कामयाब  बनाने  के  अन्दर  कठिनाई  महसूस  होती  है  उसका  एक  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 लोगों  का  दिल  उनके  साथ  जुड़ा  ्य  नहीं  है  ।

 फाइनेंस  डिपार्टमेंट  एक  ऐसा  डिपार्टमेंट  है  जो  सारे  ऐडमिनिस्ट्रेशन  पर  काबू  रखता  है  क्योंकि

 सरे  कागजात  उस  के  पास  त्ति  सारी  स्की में  उनके  पास  पहुंचती  है  उन  स्कीमों  के  लिये  पैसा

 भी  वहीं  सेक्शन करता  वह  ऐसा  द्वार  है  जिस  में  से  कि  हो  कर  सबको  निकलना  पड़ता  है  प्रौढ़  वह

 दार  इतना  छोटा  होता  है  कि  उस  में  से  निकलने  में  काफो  मुश्किल  पेश  हरातो  है  ae  दूसरे  डिपार्टमेंट्स

 भी  तंग  जाते  इस  के  सम्बन्ध  में  मेरा  भी  कछ  थोड़ा  अनुभव है  कौर  में  चाहती हूं  कि  उस  पर

 विचार  करने के  लिये  एक  कमेटी की  नियुक्ति  की  जाये  ।

 हम  ने  सोचा  था  कि  स्वराज्य  मिलने  पर  जब  शासन  की  बागडोर  हमारे  हाथों  में  aaa तब

 यह  सारा  ऐडमिनिस्ट्रेशन  सुधर  जायेगा  शौर  बदल  जायेगा  लेकिन  दुःख  का  विषय  है  कि  हमारा  वह

 आशा  पुरी  नहीं हुई
 कौर  वह  सुधरने  के  बदले  दिन  पर  दिन  शौर  अ्रधिक  रिजिड  हो  रहा  उसमें
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 जया बन

 डायनामिज्म  नहीं  है  पौर  जब  तक  वह  नहीं  भरायेगी  तब  तक  कोई  भी  काम  नहीं  बनेगा  ।  जहां  तक

 हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  का  सम्बन्ध  है  में  जानती  हूं  कि  वह  इस  देश  में  समाजवादी समाज
 की  स्थापना

 करना  चाहते  हैं  शौर  उनकी  यह  इच्छा  पूरी  हो  जाती  है  तो  उस  में  मुझे  खुशी  होगी
 |

 कौन  ऐसा

 अभागा  इस  देश  में  होगा  कि  जो  गरीब  लोगों  की  तरक्की  कौर  खुशहाली  को  देख कर  खुश न  होगा  ।

 लेकिन  हमें  देखना  चाहियें  कि  क्या  हम  सही  दिशा  की  भ्रांत  बढ़  रहे  हें  ौर इस  दस  वर्ष के  दौरान  में

 हम  ने  कितनी  प्रगत्ति की  है  ।  मेरी  राय  में  जितना  art  हमें  बढ़ना  चाहिये  था  इस  अरस  में  हम  नहीं  बढ़ें

 इधर  कुछ  समय  से  हम  देख  रहे  हैं  कि  हमारे  देश  में  कम्युनिज्म  क  अर  हमारी  जनता  आकर्षित

 हो  रही  कम्यूनिज्म  कई  लोगों  को  बहत  प्रिय  है  ौर  इसलिये  उसकी  ओर  खिच  चले  जा  रहे  हूं

 ऐसी  बात  नहीं  है  बल्कि  यह  इस  कारण  है  कि  लोग  राज  इस  ऐडमिनिस्ट्रेशन aa  हमारे ढंग  से

 अत्याधिक तंग  श्री  गये  हमें  सत्ता  के  बल  पर  यह  समझ  कर  मनमाने  ढंग
 से  नहीं  चलते  जाना  चाहिये

 कि  हम  जनता  से  टैक्स  भ्र  पैसा  वसूल  कर  ही  लेंगे  क्योंकि  जेसा  में  ने  झापसे  पहले  कहा  जनक

 का  दिल  साथ  ले  कर  हमें  चलना  होगा  तभी  हमें  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  सफलता

 प्रजाति  के  यग  में  हमारा  खयाल  कर  के  चलना  ठीक  नहीं  होगा  श्र  जनता  उसको  चुपचाप

 बर्दाश्त  भी  नहीं  करेगी  और  इस  तरह  हमारा  सब  काम  बिगड़  जायेगा |

 में  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  से  द्  करती  हूं  कि  जो  टेक्स  गरीब  जनता
 पर  पड़  रहा  हैं

 उसमें  कुछ  कमी  करें  ate  साथ  ही  वह  चीजें  जो  कि  जनता  को  मुश्किल  शौर  परेशानी  में  डालने  वाली

 हैं  उनको हटा  दें  ।  ऐसा  करनें  पर  कुछ  कम  पैसा  भी  मिले  तो  कोई  हरज  नहीं  है  |

 आज  तो  हम  देख  रहे  हैं  कि  समाज  में  एक  म्यचएल  चीटिंग  क्लब  सा  चल  है  जिसमें

 अधिकारी वग  लोगों  को  परेशान  करता है  कौर  जनता  तथा  व्यापारी  वर्ग  अधिकारियों  को

 बना  कर  टेक्स  इवेजन  करते  हें  यह  राज  सब  पर  जाहिर  है  कि  इज  नोट  ए  खर्च  इन

 बिजनस  कम्युनिटी
 |

 |  यह  सब  गड़बड़  इसीलिये  हो  रही  है  कि  हमारा  प्रशासन  ठीक  ढंग  पर  नहीं  चल

 है  प्रौढ़  जनता  उससे  परेशान  हो  गई  है  ।  कुछ  लोग  यह  कहते  हैं  सुने  जाते  हैं  कि  ऐडमिनिस्ट्रेशन तो

 ऐसे  ही  होता  है  कौर  यू
 ०

 के
 ०
 श्र यू०  एस०  Vo  में  भी  ऐसे  ही  चलता  है  वहां  लोग  इसे  बर्दाशत

 कर
 रहे  हैं  लेकिन  में  बतलाना  चाहती  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की  जनता  इस  तरह  के  गलत  ढंग  से  चल  रहे

 ऐडमिनिस्ट्रेशन  को  बर्दाशत  नहीं  करेगी  कौर  हमें  समय  रहते  उस  में  आवश्यक  सुधार  कर  लेना  चाहिये

 कुछ  लोग  यह  चिनाप  करते  हूँ  कि  कांग्रेस  सत्ता  के  मोह  में  है  श्र  वह  जनता  की  सेवक  नहीं

 रही  है  लेकिन  में  उन  से  सहमत  न  होते  हुए  बतलाना  चाहती  हुं  कि  कांग्रेस  झाज  से  नहीं  जब  से

 उसका जन्म  श्मा  जनता  की  सेवा  करती  झाई  कर  रही  है  कौर  करती  जायेगी  ।  राज

 समय  है  जब  हम  उन  सिद्धांतों  प्रदर्शनों  को  कमल  में  लायें  जिनको  कि  हम  कांग्रेस  वालों  ने

 सदा  से  अपनें  सामने  रक्खा  है  ।  हमारी  सब  से  बड़ी  झ्रावश्यकता  यह  है  कि  यह  जो  प्रशासन

 जनता  को  तंग  करता  उसमें जो  गड़बड़ी  भ्रष्टाचार है  उसको  हम  दूर  करें

 जब  हमारा  एडमिनिस्ट्रेशन  ठीक  हो  जायेगा  तब  जनता  से  हमें  पुरा  सहयोग  मिलेगा  हम

 देखते  हं  कि  चलती  है  चोरबाजारी  करने  वाले  कौर  किसी प्रकार की  चोरी

 करने  घाला  यदि  सम्बन्धित  अधिकारी  को  जेब  में  पेसा  डाल  देता  है  तो  सब  ठीक  हो  जाता  है  |

 सरकार  क़ो  बड़ी  गम्भीरता  के  साथ  अपने  प्रशासन  में  सुधार  करनें  के  लिये  सक्रिय  कदम  उठाने  चाहियें
 क्योकि

 इसके  किये  बिना  हमारा  काम  झागे  चलने  वाला  नहीं  है  जनता  से  भी  पुरा  सहयोग  मिलने

 वाला  नहीं है  ।  देखने  में  ae  है  कि  ऐडमिनिस्ट्रेशन  में  जो  का  भाव  होना  चाहियें
 वह

 देखने  को  नहीं  मिलता  है  कौर  जनता  को  अक्सर  उसके  बारे  में  शिकायत  रहती  है  ।  प्रजातंत्र
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 के  युग  में  यह  बहुत  जरुरी  हैं  कि  हमारा  ऐडमिनिस्ट्रेशन  अपना  पुराना  रवय्या  बदले  जनता  के

 साथ  शिष्टता कौर  नम्रता से  पेशा  आये  ।  में  समझती हूं  कि  हमारा  काम  ज्यादा  इसलिये  बिगड़ा

 है  कि  हमारे  ऐडमिनिस्ट्रेशन  में  वही  पुरानी  नौकरशाही  की  मनोवृत्ति  विद्यमान  है  और  उन्होंने

 को  बदली  हुई  परिस्थिति  के  नर्सरी  नहीं  बनाया  है  ।  राज  हमें  इस  काम  को  हाथ  में  लेना  चाहिये

 mie  ऐडमिनिस्ट्रेशन  में  बिना  विलम्ब  किये  सुधार  करना  चाहिये  मे ंतो  समझती हूं  कि  जब  तक

 उसमें  सुधार  नहीं  होता  तब  तक  उन  पर  हमें  टैक्स  लगाने  का  अधिकार  भी  नहीं  है  ।  यह  तय  बात  है

 कि  झगर  आपने  इसको  नहीं  बदला  जनता  के  को  दूर  नहीं  किया र  जनता के  दिल  में

 ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  प्रति  प्रेम  भाव  नहीं  रहा  तो  आपकी  यह  जो  बड़ी  बड़ी  स्कीमें  बांध  बांधने  पर

 प्रोजेक्ट्स बनाने  की  सफल  नहीं  होंगी  जनता  का  सहयोग  आपको  नहीं  मिलेगा  ।  हमें इस

 दिशा  में  गम्भीरता  से  सोचना  चाहिये  are  कोई  ऐसा  रास्ता  निकालना  चाहिये  जिसमें कि  हमें

 जनता  का  पूर्ण  सहयोग  प्राप्त  हो  हम  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  सफल  हों  ।

 अध्यक्ष  जो  मुझे  बोलने  का  अवसर  उसके  लिये  में  भारी  हूं  ।

 tet  खाडिलिकर  :  अध्यक्ष  वर्तमान  वित्त  मंत्री  द्वारा  चलाई  गई

 नीतियों के  सम्बन्ध  में  इतने  कम  समय  में  कुछ  कहना  कठिन  तो  है  परन्तु  फिर  भी  में  यह  बताने  का

 प्रयत्न  करूंगा  कि  यह  नीतियां  किस  सीमा  तक  ठीक  रास्ते  पर  हें  और  किस  सीमा  तक  निर्धारित

 उद्देश्यों  को  पूरा  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 हमारे  वित्त  मंत्री  नें  कुछ  उद्घोषणाओं  के  द्वारा  उन  apa  बदल  दिया  है  जो  दीर्घकाल

 से  चली  are  थी  जिन  पर  ग्रेजी  की  छाप  थी  ।  हम  इसका  स्वागत  करते हैं  जब  यह  वित्त

 मंत्री  के  पद  पर  यासीन  हुए  उस  समय  एक  योजना  समाप्त  हो  चुकी  थी  झर  दूसरी  प्रारम्भ

 हो  रही  थी  भ्र ौर  ऐसे  कुछ  नई  योजनायें  बनाई  जानी  कृषि  उत्पादन  पर  झ्र धिक

 ध्यान  दिया  जाना  था  ।  सिंचाई  योजनायें  बढ़ाई  गई  र  विकास  के  अरन्य  कार्य  क्रम  तैयार  किये  गये  ।

 इसीलिये  इस  मंत्रालय  की  भ्रालोचना  करने  से  पुर्व  हमें  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  वित्त  मंत्री  ने  इस

 मंत्रालय  का  भार  बड़े  कठिन  समय  में  संभाला  था  ।  प्रोफेसर  मारिस  sta  ने  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के

 विद्यार्थियों के  समक्ष  भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि  भारतीय  प्र्पें  व्यवस्था  इस  समय

 कुछ  उसी  प्रकार की  है  जैसी  १९२८  में  रूस  की  भरें  व्यवस्था  थी
 ।

 उस  कठिन  समय  में
 स्टालिन

 के  शक्तिशाली  निर्णय  के  कारण  ही  रूस  की  व्यवस्था  ऐसी  है  इसीलिये  रूस

 उद्योगों  का  विकास  कर  पाया  है  वह  फासिस्ट ों  का  मुकाबला  कर  सका  है  ।  जब  हमें  यही  देखना  है

 कि  हमारा  वित्त  मंत्रालय  इस  कठिन  समय  में  क्या  निर्णय  करता  है  जिससे  हमारी  wes  व्यवस्था  की

 प्रगति  होगी  अथवा  श्रीमती  होगी  ।

 में  मानता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  एक  नीति  निर्धारित  करना  चाहते  हैँ  परन्तु  साथ  ही  साथ  उसको

 लागू  करते  समय  उन्हें  सामाजिक
 व

 राजनैतिक  बातों  पर  भी  ध्यान  रखना  पड़ता  ष्  इसीलिए

 नीति  को  भ्रान्ति  रूप  देते  समय  इनका  प्रभाव  पड़ना  आवश्यक  है  ।

 ga  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारी  wa  व्यवस्था  किस  प्रकार  की  है  AT  राय

 अर्थव्यवस्था नियंत्रित  है  कौर  स्वतंत्र  इस  स्थिति  में  मुद्रास्फीति हो  सकती

 है  ।  कब  हमें  यही  देखना  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  की  नीति  इस  मुद्रास्फीति  को  रोकने  तथा  विनियोजन

 की  झावद्यकताओं  को  पूरा  करने  में  कितनी  सफल  होती  है  ।  इसकी  सफलता  अथवा  असफलता

 इसके  द्वारा  निकले  परिणामों  से  ही  जांची  जा  सकती  है  ।

 मूल  wast
 में
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 खाडिलकर

 वित्त  मंत्री  ने  धन  कर  तथा  व्यय  कर  के  प्रस्ताव  रखे  हूं  ।  भर  जहां तक  मझे  याद  है  उन्होंने

 मद्रास  में  एक  भाषण  में  कहा  था  कि  वह  लगान  को  समाप्त  कर  के  कृषि  की  आय  पर  कर  लगाना  चाहते

 ह  यह  भी  एक  बड़ा  साहसपूर्ण  कार्य  होगा  ।  प्रोफेसर कामचोर  ने  भी  कहा  है  कि  भू राजस्व से  प्राप्त

 ५०  करोड़  रुपयों  में  से  सरकार  को  थोड़ी  सी  भी  नहीं  होती  है  ।  परन्तु इस  दिशा  में  कुछ  करना

 कठिन  ही  दिखाई  देता  है  क्योंकि  सत्तारूढ़  दल  किसानों  को  ताराज  करना  नहीं  चाहता  ।  वह  जानते

 हैं  कि  किसानों  के  बल  पर  ही  तो  वह  सत्तारूढ़  यदि  कृषि  ara  पर  कर  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये तो

 सरकार  को  पर्याप्त  हो  सकती  परन्तु  मद्रास  के  भाषण  के  थ  हम  ने  वित्त  मंत्री  से  इस  बारे

 में  कुछ  नहीं  सुना  ।

 धन  कर  तथा  व्यय  कर  बड़ी  प्रगतिशील  प्रस्थापनायें  हें  ।  संभव  है  उन  में  कुछ  कमियां  हों  तो

 वह  सं विहित  ea  में  रखे  जाने  के  रचित  भी  दूर  की  जा  सकती  हैँ  ।  में  चाहता  हूं  कि  करारोपण के

 ढांचे  को  बदलने  के  लिये  उन्हें  राज्यों  को  राजस्व  बढ़ाने  के  निदेश  देने  चाहियें  ।  भू-राजस्व को  वसूल

 करने  का  ढंग  भी  यथासंभव  परिवर्तित  करना  चाहिय े|

 कुछ  दिन  पूर्व  उन्होंने  रक्षित  बैंक  के  द्वारा  बैंकिंग  संस्थाओं  को  आदेश  दिये  कि  खाद्यान्नों  पर  कोई

 श्रमिक  धन  नहीं  दिया  जाना  चाहियें  ।  परन्तु  इसके  कुछ  अच्छे  परिणाम  नहीं  निकले  ।  मूल्य  बढ़ते  ही

 जा  रहे  में यही  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया जा  रहा  है  ।  उन्हें  समझना  चाहिये

 कि  पिछड़ी  बर्थ-व्यवस्था  में  यह  प्रावश्यक  है  कि  खाद्य  पदार्थों  पर  को  -
 असर

 न
 हो

 |  तभी  are  प्रगति

 कर  सकते  हें  और  समाजवादी  लोकतंत्र  की  स्थापना  कर  सकते  हैं  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  झोर  यही

 इस  नीति  की  है

 बेकिंग  पर  विचार  करते  समय  हमें  इस  पर  भी  विचार  करना  है  कि  वित्त  मंत्री  बेकिंग  का  ढांचा

 किस  प्रकार  का  बनाना  चाहते  हं  |  वह  हमें  यही  बतायेंगे  कि  हम  ने  इंगलैंड  के  समान  पांच  वाणिज्यिक

 बैंक  बना  दिये हैं  ।  परन्तु  हम  ने  हाल  में  ही  ag  देखा  है  कि  यह  बैंक  अपनी  स्थिति  का  पूरा  लाभ  उठा

 रह  है  भ्र ौर  क्षेत्रीय  बैंकिग  संस्थाओं  के  काम  में  इन  से  बाधा  पहुंच  रही  है  जो  कि  वास्तव  में  जनता  की

 मांग  को  पूरा  करते  हूं  ।  इसीलिये  में  जनाना  चाहता  हूं  कि  वहू  किस  प्रकार की  बेकिंग  व्यवस्था

 करना  चाहते  हैं  |

 में  यह  नहीं  चाहता  कि  श्राप  बेकिंग  व्यवस्था  का  राष्ट्रीय  करण  कर  दें  परन्तु  यह  चाहता  हूं  कि

 इन  एक  कठोर  नियंत्रण  होना  चाहिये
 |
 पूर्वी  निगम  के  सम्बन्ध  में  में  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।

 मराठी  भाषा  भाषी  क्षेत्र  में  एक  महाराष्ट्र  बैंक  है  परन्तु  छोटा  होने  के  कारण  उसको धन  नहीं  दिया

 जा  रहा  केवल  १५  बड़े  बड़े  बैंकों  को  यह  सुविधा  दी  जा  रही  है  ।  इसीलिये  मेरा  सुझाव है  कि

 पूर्वचित्ति  निगम  को  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाने  चाहियें  और  सभी  को  समान  रूप  से  देखना

 चाहियें  जिस  से  छोटे  क्षेत्रीय  बैंकों  का  भी  विकास हो  सके  |

 बीमे  के  सम्बन्ध  में  हमारा  विचार  था  कि  राष्ट्रीयकरण  से  मामला  सुधर  जायेगा  |  परन्तु

 हमारा गत  वर्ष  का  यह  परिषद  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  द्वारा  हमें  ७०  करोड़  रुपयें  की  हानि

 हुई  धन  पर  नियंत्रण  रखना  चाहते  थे  परन्तु  धन  पर  नियंत्रण  रखना  भर  क्षेत्रीय  कार्य  में

 बड़ा  अन्तर होता  है  ।  जिनकी  बीमें  के  व्यापार  में  रूचि  होती  थी  वह  बड़े  उत्साह  से  काम  रात  थे

 झपने  व्यक्तिगत  प्रभाव  से  जनता  को  बीमा  कराने  के  लिये  उत्सुक  करते  थें  ।  परन्तु व्यापार

 की  कोई  ध्यान  नहीं  देता  हमें  राष्ट्रीयकरण  के  परिणामों  को  भी  देखना  चाहिये  ।  मेरा  विचार

 है  कि  यदि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  बनाई  गई  जिन  से  जनता  ठीक  प्रकार  से  प्रोत्साहित

 हो  सके  तो  व्यापार  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।
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 महाराष्ट्र  में  बेटों  इंडिया  इंश्योरेंस  कम्पनी  की  जो  लोगों  को  बलिदान  से  फली  फूली  ।  परन्तु

 कब  बलिदान  तथा  त्याग  पर  ध्यान  न  रख  े  हुए  बोमे  के  सभी  कर्मचारियों को  एक  ही  श्रेणी में  रख

 दियां  गया  है  ।  श्रेणी  निर्धारित करने  के  लिये  लाल  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  ।  इन  लोगों

 के  सथ  जो  अन्याय  किया  गया  है  उसे  दूर  करना  चाहिये  जो  व्यक्ति  इस  काम  में  उत्साह  दिखायें

 उनको  यह  श्राइवासन  दिया  जाना  चाहिये  कि  एक  निश्चित  धन  राशि  उसी  क्षेत्र  में  लगा  दी  जायेगी

 जिस  क्षेत्र  के  क्मेचारियों  ने  अधिक  उत्साह  से  काम  किया  हो  ।

 अन्त  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  विकास  के  लिये  करारोपण  झ्रावश्यक  है  ;  हमें  केवल

 प्राथमिकताओं पर  अधिक  ध्यान  देता  चाहिये  ।

 महोदय  पोटास न

 1  भ  apie  :  में  वित्त  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिये  उठा
 ~  ५  न्द्प

 सरकार के  वि  युद्ध  यह  भ्रारोप  लगाये  गये  हें  कि  सरकार  जनता  की  सामान्य  ef का  ध्यान  नहीं

 रख  रही  है  जानबूझ  कर  उस  ने  समाजवाद  की  कौर  जाने  के  अ्रपने  लक्ष्य  की  गति  धीमी  कर  दी

 मेरा  निवेदन  है  कि  कुछ  वर्षों  से  स्वतंत्र  हुए  राष्ट्रों  में  हमारा  aa  ही  है  जिसने  समाजवाद  अथवा

 समुदाय  कल्याण  के  लक्ष्य  को  अपने  सामने  रखा  है  ।
 में  मानता  हूं  जनसंख्या की  वृद्धि  तथा  परिस्थितियों

 के  परिवर्तन से  कुछ  कठिन  समस्यायें  हमारे  सामने  ज़रा गई  हैं  ।  परन्तु मुझे  इसका  गर्व  है  कि  इन

 कठिनाइयों  के  रहने  पर  भी  विभिन्न  अधिनियमों  के  द्वारा  हमारा  देश  प्रगति  पथ  पर  ७  बढ़ता  चला

 जा  रहा है  ।

 हमारे  वित्त  मंत्री  पर  आरोप  लगाये  गये  हैं  कि  उनकी  वित्त  व्यवस्था  सैद्धान्तिक  आयोजित

 नहीं  ।  मेरे  विचार  से  यह  सर्वथा  असत्य  है  ।  उपलब्ध  संसाधनों  का  उपयोग  न  करने  के  कारण

 हमारी  aa  व्यवस्था  fares  रई  इस  समय  रतो  अरव  व्यवस्था  कृष  पर  maha  है

 att  विनियोजन  बहुत  कम  परन्तु  फिर  भी  १९५६  से  इस  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  ।

 योजना  की  क्रियान्विति  के  समय  ag  आशा  की  जाती  थी  कि  ११  प्रतिशत

 वृद्धि हो  जायेगी  परन्तु इस  योजना को  समाप्ति  पर  राष्ट्रीय राय  १८  प्रतिशत बढ़  गई  है  ।

 इससे  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  ale  हमारी  वित्त  व्यवस्था  सैद्धान्तिक  नहीं है

 अपितु  गंभीर  है  ।  योजना  का  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  केवल  संसाधनों  का  विकास  हो  ।  मेरे  विचार  से

 योजना का  र्थे  है  सभी  प्रकार  से  देश  का  समुचित  विकास  ।  सरकार  के  लिये  समान

 पूंजीपतियों के  साथ  पक्षपात  करने  की  बातें  कही  गई  ।  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  की  आलोचना  करने

 का  कोई  अधिक  नहीं है  ।

 धन  कर  तथा  व्यय  कर  विधेयकों  से  यह  पता  लग  जाता  है  कि  हमारी  सरकार  समाजवाद  की

 झोर  जा  रही  है  पू  जीपतियों  के  साथ  पक्षपात  नहीं  कर  रही  है  ।  कल  किसी  सदस्य  ने  सरकार

 की  मद्य निषेध  नीति  की  आलोचना की  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  लोकतंत्र  राज्य  में  समाज

 कल्याण  के  लिये  मदयनिषेध  नीति  एक  मुख्य  नीति  है  ।  संविधान  भी  हमें  देश  में  पूर्ण  मद्यनिषंघ  की

 स्वीकृति  देता  है  ।  इस  सभा  नें  ३१  PENG  को  मद्य निषेध  का  एक  संकल्प  पारित  किया

 इसके  लिये  बहुत  सी  योजनाकारों  शौर  सिफारिशों  को  सामने  रखा  ae  तभी  हमने  मद्य निषेध की  प्रति
 ली थी  ।  मद्य निषेध  बड़ा  प्रावश्यक  है  शौर  अब  लगभग  wy  प्रतिश्त  जनता  मद्य निषेध  विधि  के  अधीन

 है  ।  बम्बई  विश्वविद्यालय  के  अथेशास्त्र  और  समाजशास्त्र  के  स्कूल  ने  ऐसे  लोगों  के  पारिवारिक

 राय-व्यस्कों का  सवाल  किया  है  जिन  में  से  कुछ  शराब  के  इरादी  नहीं  हैं  ।

 tae  श्रंग्ेजी  में
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 उनके  से  यह  पता  लग  जाता  हैं  कि  मदिरा  इरादी  पीने  से  खाद्यान्न  शादी  के  व्यय  में

 अन्तर  पड़ता  है  ।  मद्रास  में  किये  गये  सर्वेक्षण  के  भी  यही  परिणाम  थे  ।  मद्य निषेध जांच  समिति  ने

 PEVY— Ve  में  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  था  कि  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  आय  १६४५  रुपये हैं  श्र

 दाराब  पीने  पर  प्रति  व्यतीत  व्यय  १०८  रुपये  है  ।  सरकार  की  मद्य निषेध  नीति  बड़ी  सफल  रही  है  ।

 शोलापुर  बम्बई  में  कुछ  परिवार  थे
 जो

 मदिरा  के  कारण  ऋण  में  इतने  दब
 गये

 थे  कि  उन्हें
 सम्पत्ति  तक  बेचनी पड़ी  थी  ।  परन्तु  wa  काश्तकारी विधि  के  कुछ  उपबन्धों के  कारण  वह  ऐसा

 करने  से  बच  गये  भर  उनकी  हालत  अब  सुधर  गई  है  ।  बाद  में  जब  शोलापुर कौर  बम्बई में  मद्य निषेध

 लागू  किया  गया  तो  उनकी  दशा  में  और  सुधार  |  इसलिये  प्रकट  है  कि  सभी  झ्राधिक  मामलों

 में  देश  ने  समुचित  प्रगति  की  है  ।

 समाजवाद  पूर्वी  विचार  घारा  के  लिये  कोई  नयी  बात  नहीं  है  ।  पुराने  समय  में  राजा  लोगों  के

 राज्य  में  भी  समाजवाद के  सिद्धांतों  का  पालन  होता  था  ।  हमारे  धार्मिक नैतिक  सिद्धांत  भी  इस

 मामले  में  बड़े  स्पष्ट  हैं  ।  हमें  तो  भ्र पने  महान  तिलक  प्रौढ़  गांधी  के  रास्ते  पर  चलना  है  ।

 इसलिये  हमें  विदेशी  समाजवाद  नहीं  हमें  तो  वह  समाजवाद  चाहिये
 जो  हमारे देश  की

 परिस्थितियों में  ठीक  बैठता  है  ।

 ची  विमल  घोष  :
 में  झपने  थोड़े  समय  में  जीवन  बीमा  निगम  ate  विशेष  तौर

 पर  इसकी  नीति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  १९५६  में  बीमें  के  काम  में  जो  भारी  कमी  हुई

 है  उसकी  मुझे  चिन्ता  नहीं  ।  राष्ट्रीयकरण के  कारण  ऐसा  हो  जाने की  ग्रा शाही था ही  था  ।  निगम पर  भी

 तो  सारे  PERG  वर्ष  की  जिम्मेदारी  नहीं  डाली  जा  सकती  |  उसको  देखने  के  लिये  एक  वर्ष  तक  श्र

 प्रतीक्षा करनी  होगी  इसके  बाद  भी  यदि  भ्र वस् था  यही  रहे  तो  चिन्ता  का  गम्भीर  कारण  अवस्य

 बन  जाता है  ।  परन्तु  यह  बात  मे  कह  देना  चाहता  हूं  कि  निगम  का  सेवा  कार्य  राष्ट्रीयकरण  के  पहले

 से  अच्छा  नहीं  ।  बीमा  व्यापार  के  कर्मचारियों  से  तो  ठीक  है  समझौता  हो  गया  है  परन्तु  क्षेत्रीय

 कर्मचारियों  में  wit  ही  चला  रहा  है  ।  क्षेत्रीय  कर्मचारी  ही  इस  व्यवसाय  की  जान

 मुझे  है  कि  मंत्री  महोदय  उनके  असन्तोष  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  भी  करेंगे
 ।

 परन्तु  मुझे

 विनियोजन  नीति  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  है  ।

 राष्ट्रीयकरण  के  समय  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने  यह  श्रीनिवासन  दिया  था  कि  सभी  आस्तियों  में

 जो  सानुपातिक  विनियोजन  हैं  उस  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  परन्तु  राष्ट्रीयकरण के  बाद  ही  गिरवी

 कर्जों  में  विनियोजन  बन्द  कर  दिया  गया  है
 ।  इससे  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  बहुत  परेशानी  हुई  है  ।

 क्योंकि  ये  लोग  इसी  प्रकार  कर्जा  ले  कर  मकारादि  बनवा  लिया  करते  थे  सरकार  नें  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  area  जारी  किया  है  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इस  सम्बन्ध  में  विनियोजन  के  बारे  में  मार्ग

 ददन  के  लिये  एक  समिति  बनाने  की  बात  कहीं  थी  ।  उस  बारे में  क्या  किया  गया  है  ?

 इस  बजट  के  कारण  स्टाक  एक्सचेंजों  के  का  दाम  बहुत  गिरा  तो  जीवन  निगम

 भारी  संख्या  में  भ्रंश  खरीद  लिये  |  शायद  इसके  बिना  स्टाक  एक्सचेंजों  का  भ्रातृत्व  ही  खतरे  में

 पड़  जाता  |  इस  से  २००  करोड़  से  भ्रमित  की  हानि  हुई  |  स्टाक  एक्सचेंज  चाहे  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में

 ही  ora  हों  परन्तु  सरकारी  सहायता  के  बिना  जीवित  नहीं  रह  सकते  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं

 मद्रास  कौर  कलकत्ता  के  विभिन्न  एक्सचेंजों  द्वारा  किस  अनुपात  से  निगम  का  घन  विनियोजित

 किया गया  है

 मूल  में



 २४  १९५७  अनुदानों  की  मां  SERRE

 राष्ट्रीयकरण  के  समय  निगम  का  प्रधान  कार्यालय  बम्बई  में  रखने  का  इसीलिये  विरो  श्र  हुआ  था

 कि  कहीं  वित्तीय  केन्द्रीयकरण न  हो  बम्बई  में  रूपये की  मंड़ी  कलकत्ते की  मंड़ी  से  कोई  age

 बढ़िया  नहीं  है  ।  देश  के  मुख्य  उद्योग  चाय  शर  पटसन  कलकत्ते  के  पास  ही  स्थित

 हैं  ।  श्र  प्रधान  कार्यालय के  लिये  वह  उपयुक्त  स्थान  था  ।  मेरी  प्रार्थना है  कि  इस  मामले पर  विचार

 कर  कार्यालय  को  कलकत्ता  ही  ले  जाना  क्योंकि  बहुत  अधिक  केन्द्रीयकरण  राष्ट्र  के  हित  की

 बात  नहीं  है  ।

 में  निगम  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  विभाग  के  प्रशासनिक  संगठन  के  बारे  में  भी  कुछ  जानकारी

 चाहता  हूं  ।  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री
 की

 तो  राय  यह  थी  कि  सहकारी  क्षेत्र  के  सभी  वित्तीय  विभागों

 को  एक  हीं  स्थान  पर  कर  जायेगा  ।  पर  भ्र भी  में  ने  एक  समाचार  पत्र  में  एक

 चार  पढ़ा  है  कि  समवाय  विधि  प्रशासन  विभाग  वाणिज्य  मंत्रालय  के  सुपुर्दे  कर  दिया  जायेगा  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  द्वारा  बताई  गई  नीति  में  कुछ  परिवर्तन  कर  दिया

 गया है  ।  ब्रिटेन  में  राजस्व  बोर्ड  सरकारी  पर  चलने  वाली  सभी  वित्तीय  संस्थानों  का  काम

 देखता है  ।  मेरे  विचार  में  यह  उपयुक्त  भी  है  ।  परन्तु ऐसे  क्या  कारण हें  ।  जिनके लिये  सरकार

 भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  द्वारा  निर्धारित  नीति  का  परित्याग  करना  चाहती  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त  ):  में  तो  यह  चाहता  था  कि  वित्त  मंत्रालय  की  गतिविधियों

 नीतियों  सिद्धांतों  पर  सविस्तार  कुछ  पर  हाल  कुछ  विशेषज्ञों  पर  ही  अपनें  विचार

 प्रकट  करूंगा  ।  जीवन  बीमा  निगम  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  परन्तु  उस  सम्बन्ध  में  में  ने

 जो  सुचना  दी  उसकी  चर्चा  के  समय  ही  में  उस  पर  विचार  करूंगा  ।  परन्तु  समय  मिला  तो  निगम

 के  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातों  का  उल्लेख  करूंगा  |

 सब  से  पहले  में  सदन  का  ध्यान  उन  हथकंडों  की  करवाना  चाहता  हूं  जो  यहां

 कुछ  विदेशी  सारे  कौर  समवाय  रहे  हें  ।  उन  हथकंडों  के  कारण  हमें  बहुमूल्य  विदेशी

 श्र  राजस्व की  हानि  उठानी  पड़ती है  ।  यह  समवाय  कई  प्रकार  के  फर्जी  नाम  रख  कर  कई

 प्रकार  से  हमें  धोखा  दे  कर  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  पहुंचा  इस  सम्बन्ध  में  पूर्वी  यूरोप  के

 कुछ  देशों  का  नाम  लिया  जा  सकता  है
 ।

 परन्तु  नाम  लेना  ठीक  नहीं
 ।

 ये  विदेशी  साथ  भारत में

 शाखायें  खोले  हुए  हें  कौर  उन  शाखाओं  के  केवल  अभिकर्त्ता  कहत  हें  यदि  हानि  होती  है  तो

 भारतीय दाखा  को  होती  है  शेष  सारा  लाभ  तो  इंग्लैंड  में  ही  चला  जाता  है  हमारी  विदेशी

 मुद्रा की  हानि  होती  है  उनके  इस  प्रकार  के  व्यापार  से  बे  खूब  कमाई  करते  हें  भारतीय  उद्योगों

 को  कुछ  लाभ  पहुंचाये  बगैर  भारतीय  श्रम  को  भी  हानि  पहुंचाते  हैं  कौर  साथ  ही  भारत  उन  डालरों

 से  भी  वंचित  te  जाता  है  ।  सरकार  भी  कर  से  वंचित  रह  जाती  है  ।  यह  स्थिति बड़ी  गम्भीर  है  ॥

 भोर  उसका  उपचार  किया  ही  जाना  चाहिये  ।  में  वित्त  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  इन  मामलों

 की  पुरी  जांच  करें  कौर  देखें  कि  कितने  सारे  यह  काम  कर  रहे  हें  ।  साथ  ही  उन्हें  रोकने  के  लिपे

 किसी  प्रकार  की  समुचित  सजा  की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 अन्य  बात  जो  में  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  हमें  मुद्रा  से  अपना  सम्बन्ध तोड़

 चाहिये
 ।

 यहं  में  कोई  भावुकता  केआने  में  नहीं  कहता  /  त्युत्त  आर्थिक  श्राघारों  पर  कह

 रहा  हूं
 ।

 कौर  मेरे  विचार  में  हमारी  वित्तीय  सुरक्षा  ate  facie  पंच  वर्षीय  योजना  की  सुरक्षा  भी

 इसी  में  है
 ।

 अपने  देश  की  मुद्रा  को  हमें  किसी  देश  के  साथ  बांघ  कर  नहीं  रखना  परन्तु  राज

 तो  झांगल  मुद्रा  की  स्थिति
 भी

 बड़ी  सन्देहज़तनक  हो  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  स्वयं  ब्रिटेन  के  ्

 शास्त्रियों  श्र  प्रेस  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  मत  व्यक्ति  किये  हैं  ।  १०  जुलाई को  श्री  पीटर  थोर्नी

 मिल  wat  में



 SSO  गा  ठा
 अनुदानों  की  द  चप्  २४  sky

 साधन

 करो  जो  कि  ब्रिटेन  के  वित्त  मंत्री  भी  कहा  था  कि  यदि  चलाई  की  गिरती  हुई  में  ब्रिटेन

 ने  भ्र पनी  मुद्रास्फीति  की  समस्या  का  कोई  हल  न  किया  गया  तो  मामला  गम्भीर  हो  जायेगा
 ।

 उन्होंने  यह  भी  माना  कि  केवल  ढंगों  में  सुधार  कर  लेने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  इसके  लिये  उन्होंने

 दो  तरीके  एक  यह  कि  जितनी  भी  हो  सके  बचत  की  जाये  ।  दूसरा  यह  कि  मजूरी  पर

 नियंत्रण  रखने  की  झ्रावश्यकता है  ।  स्पष्ट है  कि  राज  शी  प्रवीण  में  मजूरी  नियंत्रण  के  बिना  मुद्रा

 स्थित  को  रोका  नहीं  जा  सकता  ।  यह  एक  चेतावनी  है  जिसकी  सरकार  का  ध्यान जाना  चाहिये

 अन्यथा  तमाम  हालात  की  जिम्मेदारी उस  पर  होगी  ।

 इस  समय  जब  कि  हमारी  सारी  श्री-व्यवस्था  तथा  सारा  विकास  कार्यक्रम  खतरे  में  हमें  स्थिति

 के  साथ  पप्  खेलना  नहीं  चाहिये  ।  साथ  ही  हमें  ऐसा  कोई  उपाय  नहीं  भ्र पना ना  च  हिप जि  .  पर

 कि  शायद  सरकार  नियंत्रण  न  कर  सके  ।  जो  दो  बातें  श्री  थोरी  क्रोफट  ने  बताई  हें  वे  भी  रामबाण

 सिद्ध  नहीं  हो  सकती  ।  इस  हालात  में  में  तो  अपने  देश  की  मुद्रा  को  नष्ट  करने  के  हक  में  नहीं  हूं
 ।

 यदि  हम  ब्रिटेन  पर  विश्वास  भी  कर  लें  तो  मजूरी  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  हम  क्या  करेंगे
 ?  ब्रिटेन

 का  सत्ताधारी  दल  इसी  विचार  का  है  कि  मजूरी  नियंत्रण  के  बिना  हम  मुद्रास्फीति  से  नहीं  बच  सकते  ।

 परन्तु  परिवहन  कौर  सामान्य  श्रमिक  संघ  ने  सितम्बर  में  होने  वाले  चमक  संघ  कांग्रेस  ्रधिवेदान

 के  लिये  १३,००,०००  सदस्यों ने  यह  प्रस्ताव  भेजा  जिसमें  यह  कह  कर  कि  श्रमिक  अपना

 जीवन  स्तर  नीचा  करना  नहीं  मजूरी  नियंत्रण के  सिद्धांत  को  स्वीकार किया  गया  है  ।

 इसी  प्रस्ताव  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  श्रमिक  संघ  का  यह  निश्चय  है  कि  जब  कि  कीमतों

 मुनाफ़ों  का  नि  ऋण  नहीं  किया  जा  तो  इस  प्रकार  के  पग  उठाये  जायें  जिस  से  मजूरी  का  स्तर

 बढ़  रही  कीमतों  के  बराबर  लाया  जाये  ।

 इसके  बाद  कौन  कह  सकता  हैं  कि  मजूरी  नियंत्रण की  नीति  सफल  कौर  ब्रिटेन का

 घिरी  दल  यह  मान  चुका  है  कि  इसके  बिना  वह  मुद्रा  स्तुति  को  रोक  नहीं  सकेगी  ।  ब्रिटेन की  नीति

 के  सम्बन्ध में  में  कोई  विवाद  खड़ा  करना  नहीं  चाहता  ,  परन्तु  स्टेज  की  घटनाओं  का

 प्रभाव  तो  उसकी  मुद्रा  पर  पड़ेगा  ही  ।

 पेशों द०  स०  राजू  में  चिकित्सा  सम्बन्धी  औषधियों  शर  औज़ारों  के  बारे  में

 उल्लेख  करूंगा  ।  हमारे  जेसे  पिछड़े  हुए  देश  में  योजना  का  काम  बहुत  कठिन  बात  है  क्योंकि  हमारे

 देश  की  झ्राथिक  स्थिति  बहुत  पिछड़ी  हुई  है  ।  सन्देह  कि  योजना  सफल  होगी ।  परन्तु

 उसके  लिये  धन  इसलिये  कराधान  करना  ही  होगा  |

 हमारे  देश  में  झ्रौषधि  तथा  शल्य  चिकित्सा  के  झ्रौजार  अनावश्यक  तौर  पर  बहुत  अधिक  हैं  ।

 आयात  की  गई  बहुत  सी  वनौषधियां  किसी  काम  की  नहीं  हें  ।  इन  पर  बिना  कारण  ही  देश  का  धन

 ase  कियां  जा  रहा  है  ।'  थोड़  सी  प्रौषधिय  से  ही  बहुत  सी  व्याधियों  का  इलाज  हो  सकता  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मे  रा  सुझाव  है
 कि

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  मन्ता  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिये

 इसमें  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  के  प्रतिनिधि  होने  चाहिये  ।  समिति को  स्थान  स्थान  पर

 जा  कर  सारे  मामले  का  प्रिया  कर  के  आवश्यक  श्रौषघियों  शल्य  प्रौजार  की  एक  सूची  तैयार

 करनी  चाहिये
 ?

 इससे  विदेश  विनिमय  में  जाने  वाला  देश  का  बहुत  सा  धन  बच  जायेगा  ।  जिसका

 उपयोग  हम  अन्य  कार्यों  में  कर  सकते  हैं
 ।

 ा  अग्रेज़ो  में
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 इस  समिति  को  झ्रायुवेदिक  युनानी  कौर  होम्योपैथी  औषघि  यों  के  नाम  भी  सुची  में  रखने  चाहियें  ।

 मेरे  विचार  में  इस  समिति  से  बहुत  लाभ  होगा  कौर  हमें  प्रयत्न करना  चाहिये  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय

 रोजना  के  काल  समाप्त  होने  पर  हम  इस  सम्बन्ध  में  आत्मनिर्भर  हो  जायेंगे  ।

 जरीन  पहन  :  में सरकारी ऋण  व्यवस्था  के  महत्वपूर्ण विषय  पर  कुछ  कहना

 चाहता  हूं  ।  इस  मामले  पर  संविधान  के  निर्माण  के  समय  संविधान  सभा  में  भी  चर्चा  हुई  थी  ।  अन्य

 देशों  में  इसके  लिये  ढंग  दूसरा  है  ।  अ्रमेरिका  में  केवल  संघीय  सरकार  को  ऋण  लेने  का  विधिवत

 भ्र धि कार  प्राप्त  है  ।  ब्रिटेन  में  लोक  सभा  ही  सरकार  द्वारा  ऋण  लेने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करती  है  ।

 कनाडा  में  भी  लगभग  यही  व्यवस्था  है  ।

 जब  यह  प्रदान  संविधान  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  था  तो  हमारे  वर्तमान  अध्यक्ष  महोदय  ने  अपने

 भाषण  में  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  सरकार  के  उधार  लेने  के  अधिकारों  पर  कोई  कानूनी

 अंकुश  अवद्य  होना  चाहिये  इसी  प्रकार  के  विचार  डाक्टर  भ्रम्बेडकर  महोदय  ने  भी  प्रकट  किये थे  ।

 हमारा  लोक  तंत्र  अभी  विकास  की  भ्र वस् था  में  है  हमें  इस  प्रकार  की  प्रगति  परम्परायों शर  प्रक्रियाओं

 का  निर्माण  करना  चाहिये  जो  कि  परिपक्व  हो  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  को  इस  ध्यान  देना

 चाहिये

 विदेशी  war  al  कठिनाई  का  उल्लेख  तो  करना  ही  पड़ेगा  ।  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  इस  समय

 हमारे पास  बहुत  कम  है  ।  हमारे  पौंड  पावने  की  राशि  भी  कम  हो  गयी  है  ।  समझ  में  नहीं  कि

 किस  को  दोष  दें
 ?

 वेसे  तो  सभी  मंत्रालयों  में  वित्तीय  सलाहकार  है  किन्तु  फिर  भी  ऐसी  बातें  हो

 रही  जब  सरकार  इस  प्रकार  प्रकट  करती  है  तो  हम  समझते  हें  कि  हमें  पहले  इसकी  खबर

 नहीं थी  में  तो  विरोधी  दल  को  भी  दोषी  ठहराता  क्योंकि  उसने  भी  इस  बात  की  कभी  चेतावनी

 नहीं दी  ।  वास्तव  में  विदेशी  मद्रा  के  सम्बन्ध  में  पहले  हमें  अनुभव  ही  नहीं  था  ।  मझे  आशा  है  कि

 भविष्य  में  हम  इस  सम्बन्ध  में  पुरी  सावधानी  से  काम  करेंगे  कोई  भूल  नहीं  करेंगे
 ।

 कई  लोगों  ने  सरकारी  सहायता  की  कर  क  कौर  यह  कर  के  कि  काम  चलाने  के

 लिये  वे  विदेशी  मुद्रा  की  सहायता  लेते  रहेंगे  ,  उद्योग चालू  किये  थे  ।  अरपना  तो  उन्होंने  उत्पादन

 शुरु  करने  में  दिया  उन्हें  भी  कठिनाई  हो  रही  है
 हमें  इस  तरह

 की

 बढ़ती
 हुई

 कठिनाइयों की  झोर  ध्यान  देना  है

 भ  झुनझुनवाला  उपाध्यक्ष  हम  लोगों  को  झपे-प्राणियों  समाजवादी

 कहू  जातों  है  ।  समय  मसले  पर  इस  के  कई  प्रकार  के  नाम  करण  किये  जाते  हँ  ।  सोशलिस्ट  पैटन

 ग्राफ  सोशलिस्ट  आदि  |  परन्तु  इस  का  क्या  आधार  यह  मेरी  समझ  में  नहीं

 हैं  ।  यदि  सोशलिस्ट  पटने  आफ़  सोसायटी  या  समाजवादी  अहं-प्रणाली  का  अथ  यह  हो

 कि  उस  में  सारे  हिन्दुस्तान  का  भाव  है-हमारे  गावों  में  जो  कप् रा दम  उनका  भी  भाव  तो  जहां तक

 अब  तक  काम  हुआ  जिस  प्रकार प्रभो  तक  यह  प्रणाली  काम म  लाई गई  में  नहीं  देखता कि  उन

 का  ध्यान  रखा  गया  में  इस  पर  भी  विशेष  बोलना  नहीं  चाहता  ।  जब  निजता  पर  बहस

 जो  कि  होने  वालो  यदि  मझे  समय  में  अपन  विचार  प्रकट  करूंगा  |  सरकार

 के  दृष्टिकोण  से  waar  अन्य  लोगों  के  दृष्टिकोण  से  जो  प्राणालो  प्रभो  चल  रही  उस  पर  में  कुछ

 कहना  चाहता  हुं
 |

 इस  प्रणाली  म॑  यह  बात  मान  लो  गई  है  कि  प्राईवेट  सेक्टर  पब्लिक  दिनभर

 गर  सरकारी  दोनों  रहेंगे  में  दोनों  को  हो  स्थान  दिया  गया  है  ।  अरब हमको हम  को  देखना

 पाल  हि अंग्रेजी में में
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 भुनभुन वाला

 है  कि  इन  दोनों  सेक्टरों  में  से  रुपया  पैसा  लगा  चाहे  वह  सरकारों का  कम्पनो का  हो  या  किसी
 |

 | निजी  व्यक्ति  का  हम  को-इस  देश  को  क्या  फल  किस  सैक्टर  से  ates  फल  मिला

 इस  से  पहले  में  एक  बात  कहना  चाहता  वह  मैं  कहे  देता  हूं  ।  एडमिनिस्ट्रेशन के  विष

 पब्लिक  सैक्टर  के  विषय  में  हमारी  सरकार  की  जो  कार्यवाहियां  वे  हमारा  समझ  में  नहीं  are

 शौर  हमें  पता  नहीं  चलता  कि  किस  प्रकार  वह  काम  करता  है  ।  अचानक कोई  बात  हो  उठता  है  |

 जेसा  कि  सभो  हमारे  पूर्ववतता  ने  फॉरेन  एक्सचेंज  के  बारे में  हमको  अचानक  जान

 पड़ता  हैं  कि  हमारा  फॉरेन  एक्सचेंज  कहां  चला  11:11  ।  उसको  हाहाकार मच  रही  है  ।  जब  हमारी

 कामर्स  मिस्ट्री  काम  करतो  है  are  हमारा  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  काम  कर  रहो  है  तो  क्या  वे  इस  बात

 को  ध्यान में  नहीं  रखता  कि  हमारे  फॉरेन  एक्सचेंज  को  क्या  हालत  है  ।  और  किस  खास  कार्यवाही

 का  इस  पर  क्या  होगा  |  हमारे  यहां  इतन  APE  एडवाइस  मिनिस्टर  सहीन

 facet  मिनिस्टर  साहिबान  सब  कोई  फिर  भो  इस  चाज  को  सपनो  दृष्टि  में  क्यों  नहीं  रखते

 कि  हमको  क्या  करना  है  और  यदि  हमारे  फारिन  एक्सचेंज  को  यह  अवस्था  हो  जायेगा  तो  हमारे  देश

 की  कया  अवस्था होगो
 ।
 मैं  तो  यही  सोचता  हुं

 फि
 एक  ढर्रा

 सा
 लगा  दिया  है

 शर  उस  दर
 के

 साथ

 चलते  सारो  चोट  को  दृष्टि  में  नहीं  रखते  |  कोई  एक  बात  एक  समय  खयाल  में  ग्रा  गई  फि  इस

 कायम  गुड्स  कम  इस  को  ५ मत  होनी  चलो  बाहर  से  मांग  लो  कौर  लोगों  को

 सस्ता दे  कम्पटीशन  कर  चाहे  उसकी  झ्रावश्यकता  हो  या  न  तो  यदि  इस  प्रकार  को

 एडमिनिस्ट्रेशन  को  प्रणाली  चलों  तो  फिर  इस  प्रकार की  दिक्कतें  श्रोता  रहेंगी  पौर  करो  ऐसी

 स्थिति हो  जायेगी  जिस  का  परिणाम  भयानक  हो  सकता  हैँ  ।

 इसी  तरह  से  हम  देखते हैं  कि  राज  अ्रन्न  के  दाम  बहुत  बढ़  गय  पता  नहीं  कहां  चला

 यद्यपि में  समझता  हूं
 कि  देश  में  ग्रीन  काफी है  |  अ्रन्न के  सम्बन्ध  में  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर

 साहब  को  भ्र ौर  सरकार  कं  यह  होती  थो  कि  बैंकों  के  द्वारा  अन्न पर  इतना  कर्जा  a  दिया जार

 किन्तु  ग्राहक  देखते हैं  कि  उस  पर  बहुत  सा  कर्जा  दिया  गया
 ।  तब  हमारे  फुड  मिनिस्टर

 साहब  दौड़ते  फिरते  हैं  कि  कया  हुआ  क्या  ।  तो  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  करिये

 सब  खोजें  हमारे  एडमिनिस्ट्रेशन  में  चलती  हैं  कौर ये  बड़ी  बड़ो  बातें  हैं  जिसको  aa

 कोई  जानते हैं  जो  फि  में  ने  आप  के  सामने  रखी  हैं  ।

 इस  के  अलावा  सभो भो  बहुत सो  शिकायतें  समय  समय  पर व्यक्तियों  की  तरफ से  कौर

 नोकों  तरफ  से  सरकार  के  सामने  कराती  रहता  हैं  ।  उस  समय  वे  उनके  प्रति  घ्यान  नहीं  देते  ।

 यहां  पर  पार्लियामेंट में  प्रश्न भी  पूछे  जाते  उन  ea  का  किसी न  किलो  तरह  से  उत्तर दे
 दिया

 जाता किन्तु  उस  प्रश्न  को  हल  करना  हूं  था  नहीं  इस  पर  विचार नहीं  करत े।  करने  वाले

 का  क्या  मंशा हे  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  |  वे  तो  केवल  भ्र पना  इतना  कते ब्य  समझते हैं  कि

 कोई  न॑  कोई  उत्तर  दे  दिया  जाये
 उसके  बाद

 वे  अपना  ः कतेंव्य
 पूरा  gal  समझते  परन्तु

 भरन  करने  वाले  का  कछ  मंशा  रहता वह  जो  कर  रहा ह  उसमें  एक  गम्भीर  बात  होतो  है

 जिसको  सरकार  को  सोचना  चाहिये  कौर  ठोक  करना  चाहिये  |  परन्तु  उसके  प्रति  ध्यान  नहीं

 देते  ।  कौर  जो  शिकायत करते  हैं  उसके  प्रति  भी  ध्यान  नहीं  देते  ।

 अगर  मैं  हर  एक  डिपार्टमेंट  को  कौर  फाइनेंस  मिनिस्ट्री की  सारीਂ  बातें कहूं  तो  बहुत  समय  लगेगा

 शौर  सब  बात  में  कह  भी  नहीं  सकेगा  ।  मोटो  मोटो  बातें  में  ने  श्राप के  सामने  रख
 दी  मैं

 faa  मंत्री  साहब  से  पूछूंगा  कि  श्राप  कया कर  es  कौर ऐसी  बातें  ware  क्यों हो  उठती  हैं

 चार
 पांच  बरस  पहले  भी  ऐसा  ही हुआ था  ।

 हमारा  स्टरलिंग
 बैलेंस  इंगलैंड  में  बहुत  पड़ा  हुआ  था  ।
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 अचानक  देखा  गया  कि  हमारा  स्टिंग  seta  कहां चला  गया  पता  नही ं।  तब  हमारी समझ  में  बात

 लन्दन  से  भो  खबर  पायी  किं  तुम  इतना  स्टर्लिंग  बैलेंस  ले  चुके हो  इतना  रह  गया  है  |

 इस  से  पहले  वे  चुपचाप  सरकार  कंज्यूमर  गुड्स  मंगाता
 थो

 जिसको

 उन  कोश झ्र पना  गैर  जरूरी  माल  निकालने  का  अच्छा  मौका
 लन्दन  वालों  को  जरूरत  नहीं थो  ।

 मिल  गया  att  उन्होंने  उलहाना भी  दे  दिया  ।  अगर  इस  तरह का  हमारा  एडमिनिस्ट्रेशन  )

 चला  तो  एक  समर  ऐसी  हालत  हो  सकती  हैं  जिसे  सुधारना  मुश्किल  हो  जायेगा  |

 इस  समय  बड़ो  धम  है  हमारे  यहां  टैक्स  लगाने  को  ।  वेल्थ  टैक्स  लगया  जा  रहा  एक्सपेंडोचर

 टैक्स  लगाया  जा  रहा हैं  शरर
 भी  ग्न्य बहुत  से

 टेक्स  लगाये
 जा  रहे

 इस  विषय  में
 जो

 बिल

 aa  उत  पर  नगर  मुझे  बोलने  का  समय  मिला  तो  मैं  बोलूंगा  ।  लेकिन  में  इतना  कह  देना

 चाहता हूं  कि  हमको  इस  बात  को  फिक्र नहीं  हैं  कि  श्राप  कितना  बेसो  टेक्स  लगाते  हैं  या
 कम

 टेक्स

 लगाते  हैं  ।  हां  यदि  कहीं  किलो  पर  असहय  बोझा  डाला  जाता है  तब  तो  उसको  फिक्र  होतो

 परन्तु  जब  अधिक  टैक्स  लगाया  जाता  है  तो  लोगों  का  यह  सोचना  जरूरी है  कि  हमारा जो

 रुपया  सरकार ले  रहो  प्रौढ़  जो  भ्रन्तिम  रूप  से  गरीब  लोगों  को  जेब  से  ही  भ्राता  वह  किस  प्रकार

 काम में  लाया  जाता  किस  प्रकार  वह  खच  किया  जाता  हैं  ।

 हमारे aa  में  पब्लिक  सेक्टर  में  कौर  प्राइवेट  सेक्टर  में  काम  हो  रहा है  ।  लेकिन  जहां
 तक

 सरकार
 के  काम  का

 सवाल  हूँ  हम  उसके  बारे
 में  जाकर  लोगों  से  बहुत  उत्साह  से  नहीं  कह  सकते

 केवल  को  कोई  परवाह  मत  करो  परवाह  वह  कसे  नहीं  करेंगे ।  उनको तो  परवाह

 करनी ही  हे  I  जब  झ्रादनो  का  निजी  पैसा  जाता है  तो  उसे  दुःख  होता  है  ।  पर  इस  दुःख

 के  प्रति हम  लोगों  को  यह  कह  कर  संतोष  करा  सकते  हैं  कि  देश  का  काम  हम  देश

 के  लिये  रुपया  दे  रहे हैं  इस  में  हमको  आपत्ति  नहीं  होना  चाहिये  परन्तु जब  देखता ह

 कि  उससे  पैसे
 का  सदुपयोग  नहीं  होता है  तो

 उसको  दुख  होता  है
 कि  हमारा  यह  पेसा  बेकार

 में  कोई  प्राइवेट  सेक्टर  का  हिमायती नही  कोई  भो  काम  करें  चाहे  प्राइवट  सेक्टर  करे

 या  पबलिक  सेक्टर  हमको  तो  उस  पर  निसा  दृष्टि  से  विचार  करना  चाहिये  कि  उस  से  देश  को

 क्या
 फल  मिला  ।.  जब  मैं  इस  दृष्टि  से  विचार  करता  हूं  तो  मैं  देखता हूं

 कि
 हमारे  प्राइवट

 सेक्टर

 ने  बहुत  कुछ  काम  किया  हूं  ।  जितना  उनको  टारगेट  मिला  उसको  उन्होंन  पूरा

 किया  ।
 दूसरो  पंचवर्षीय  योजना  में  मुझे  वे  लोग  झपना काम  पूरा  पर

 जहां  तक  पबलिक  सेक्टर  का  सवाल  उसको  तरफ  हम  जितनी भो  aval  निगाह  दौड़ाते हैं

 हम  को  wat  हो  दिखता  gi  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  मैं  कोई  प्राइवेट  सेक्टर
 का

 हिमायती नहं  लेकिन  मेरा यह  कहना  है ंकि  org  लोग  यदि  अच्छी  तरह  से  काम  करवाना  चाहते

 हैं  तो  यह  देखिये  कि  जो  लोग  अच्छी तरह  से  काम  करते  हैँ  उन  के  रास्ते  में  रोड़े  मत

 उन
 के

 रास्ते
 को

 साफ
 शौर

 सीधा  कर  दोजिये  ताकि
 वे  सहूलियत  से  काम  कर

 सकें
 ।

 टेक्स

 झप
 जितना  चाहें

 लें  इस  में  कोई  हमें नहीं  है  |

 श्राप  देखिये
 कि  च्  एक  कम् पलस रो  डिपाजिट  को  eater डाल  दी  है  ।

 इस  का  क्या  नतीजा  होता है  ?  आपने  यह  तराशा की  थो  कि  कि  कम्पलसरी  डिपाजिट  में  १५

 से  २०  करोड़  रुपया
 मिलेगा  लेकिन

 हम  ara हैं  कि  दो  तीन  करोड़  से  अधिक  नहीं  मिला  ।  लेकिन

 इस  से  हमारे  प्राइवेट सेक्टर  में
 जो

 काम  करने  वाले  जो  कम्पनियां  शादी हैं  उन  को  बड़ो

 हो  रही  उन
 को  जिस  समय  पर  जितना  रुपया  लगाना  अपनों  कम्पनी  को  कमाई में

 उसको  वे  नहीं लगा  |  सरकार  के  पास  एक  बार  रुपया  चला  जाने के  बाद  फिर  उसे  काम
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 भुकभुनवाला  ]

 में  लगाने  के  लिये  वापस  लेने में  रेडटेपिज्म  फ
 तिमाही

 के  कारण  लोगों  को  बहुत

 दिक्कत  होती हैं  ।  यह  चीज़  सरकार  को  देखनी  चाहिये  |  वे  यह  सोचें  कि  जो  प्राइवट  सेक्टर

 काम  कर  रहा है  उसके  रास्ते  में  यदि  कोई  कसो  प्रकार  को  कोई  अड़चन  हो  तो  उसको
 न

 art

 दं =  |

 जहां  तक  पब्लिक  सेक्टर  का  सम्बन्ध हैं  उसके  बारे में  मैं यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सेक्टर

 जितना  भी  भ्रमित  जितना  भो  इसका  अ्रधि+  विस्तार  खेतों  हूँ  अधिक  खुशो  wa  होगो

 परन्तु  जब  हम  इस  के  जो  नतोजे  देखते  उनको  देखते हैं
 तो

 हमें  कुछ  निराशा होतो  हूं  और
 वे

 उतने  अच्छे  नहीं  दिखते  जितने  अच्छे  कि  वे  निकलने  चाहिये  ।  में  श्राप के
 सामने

 मध्य  प्रदेश
 को

 कितने  ही  दिनों  से  वह  चल  रह  ह  परन्तु नेपा  पेपर  मिल  की  मिसाल  पेश  करना  चाहता हूं  ।

 जो  प्रगति उस  ने  की  है  ,  उसक  '  ्र  से  भी  हमें  अपनी  are  नहीं  मूंद  लेनी  चाहिये
 ।  कोई  उल्टे  वनीय

 प्रगति  करने  के  बजाय  वह  नीचे की  कौर ही  गई  है  ।  आपने  उत्तर  प्रदेश  में  एक  सेकेंड  को

 फैक्टरी  भी  खोली हैं  उस  पर  तीन  करोड़  रुपया  खर्चे  किया  है  ।  इसी  कंपेस्टी  को

 फक्टीज़ ी  दूसरी  जगहों  पर  एक  करोड़  रुपये  में  बन  गई  |  एक  करोड़  रुपय  के  स्यान पर  तीन

 कर ड़  यदि  हम  खे  करें  तो  इस  के  नतीजें  wey  नहीं  निकल सकते  हूँ  |  इस  तरह  यदि

 पब्लिक  सैक्टर  को  चलाया गया  तो  यह  बड़े  दुःख की  बात  होगी  ।

 एक  बात  भ्र  कह  कर मं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हु  |  चित्त  मंत्री  जो  ने  टैक्सों  के

 सम्बन्ध में  एक  बिल  पेदा  किया  था  उस  के  नतीजे  के  तौर पर  हमने  यह  देखा  है  कि  गरीबों  पर

 श्र  मिडल  बलास  जनता  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ा  हैं  शर  उनको  जो  कास्ट  श्राफ  लिविंग

 सहन का  है  बह  बहुत  बढ़  गया  हैं  कौर  बढ़  जायेगा  |  मंत्री  महोदय  की  भर  से  एक

 फ्लैट  निकाला  गया  जस  में  यह  गया  है  कि  एक्साइज  ड्यूटी  शादी

 लगाने  के  बाद  चीजों  के  दामों  में  इतनी  ही  वृद्धि  होगी  जो  कि  लोग  श्रासानो  से  सह  सकते  हैं

 कौर  उन्हें  सहनी  चाहियें  यह  सब  दिखलाकर  वह  कहते  हैं  कि  ये  जो  टेक्स  लगाये  गये  हैं

 नाममात्र  ही  लगाये  गये  हें  कौर  उन  का  कास्ट  लिविंग  पर  कोई  खास  नहीं  पड़ता  हैं  ।

 इस  चीज  को  उन्होंने फिगर्स  (  देकर  आर  हिसाब  लगा  कर  दिखलाने  प्रयत्न

 किया  लेकिन  में  बाप  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  are  हिसाब  पर  न  जाइये  श्राप  देखिये  कि

 इस  का  साइकोलॉजिकल  इफेक्ट  क्या  पड़ता हैं  आपको इस  के  बारे  में

 प्रेक्टिकल  व्यू  लेना  चाहिये  ait  केवल  मैथमेटिकल  कंलकसेशन्स  पर  नहीं  जाना  चाहिये  ।  मं

 आप को  बतलाना  चाहता हूं  कि  एक  हाकर को  जो  रास्ते में  बैठकर  चीजें  बेचता है  ae  ते  चीजें

 बेचता  है  जिन पर  कि  उस  को  कोई  एक्साइज  डयूटी  नहीं  देनी  पड़ती  वह  भो  बढ़े  हुए  भावों

 घर  ही  बेचता हैं  ।  जब
 उससे  यह  कहा  जाता  हे  कि  इस  चीज़  पर  तो  ड्यूटी  नहीं  लगो  AK

 तुम  इसे  इतनी  मंहगी  क्यों  बेच  रहे  इस  का  क्या  कारण  तो  वह  कहता  कि  जो  श्राप

 कहते  हें  ठीक  कहते  हें  शौर  इस  पर  कोई  ड्यूटी  नहीं  लगो  है  ।  लेकिन  मझ  को  भी  तो  खाना  है  तथा

 अन्य  चीजों  पर  जो  ड्यूटी  लगी  हूँ  उस  का  असर  मुझ  पर  भी  पड़ा  है  कौर  मुझ  को  भी  उन  की  खरीद

 पर  ज्यादा  पेसे  करने  पड़  रहे  हें  ।  वह  खर्चा  जो  बढ़  गया  उस  को  मं  यह  मामूली  चीज  बेच

 कर  बढ़े  हुए  भाव  पर  बेच  कर  ही  पुरा  कर  सकता  हूं  ौर  यहीं  से  मूझे  उस  खच  को  निकालना

 है  ।  इस  तरह  से  यदि  ड्राप  प्रेक्टिकल  व्यू  लें  तो  सचमुच  देखेंगे  कि  गरीबों  का  जो  कास्ट  श्राफ

 लिविंग  है  वह  काफी  बढ़  गया  है  यदि  इस  का  पत्ता  लगाने  की  कोशिका  करेंगे  तभी  श्राप को

 पता  चलेगा  कि  ag  कितना  बढ़  गया  है  ।
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 mat  हम  देखते  हैं  कि  जो  गरीब  लोग  हैं  के  अरपना  रुपया  पोस्टल  सर्टिफिकेट्स में  जमा  करते

 हैं  ।  इस  की  फिगर्स  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  लेकिन  भ्रमर  झप  पोस्टल  सर्टिफिकेट्स  की  फिगर्स  को  देखेंगे

 तो  श्राप  को  पता  चलेगा  कि  इस  मद  में  सेविंग्स  बहुत  कम  हो  गई  हैं  ।  जो  लोग  पहले  जमा  किया  करते

 थे  उन  की  यह  हालत  हो  गई  है  कि  वे  अपनी  जमा  की  हुई  ही  रकम  में  से  निकलवा  निकलवा  कर

 खा  रहे  हैं  खर्चा  चला  रहे  हैं  ।  इस  भी  माननीय  मंत्री  जो  को  ध्यान  देना  चाहिये  ॥

 झगर  श्राप  एक्साइज  इप्रूटीस द  को  देखें  तो  को  पता  चलेगा  कि  वह  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  ।  RELY

 ५६  में वह  १४५  करोड़  थीं  जबकि  एक  साल  के  अन्दर  वह  २७०  करोड़  हो  गई  हैं  यानी  ८०

 प्रतिशत  बढ़  गई  हैं  ।  इस  का  एक  तो  यह  हुमा  है  कि  कंज्यूमसें  के  ऊपर  इतना  ज्यादा  बोझा

 बढ़ा  है  ।  दूसरा  इस  का  यह  ्  है  कि  इस  का  दूसरी  वस्तुग्रों  wl  कीमतों  पर  भी  पड़ा

 है  कौर  उन  की  कीमतों  भी  बढ़  गई  हैं  ।  देखेंगे  तो  श्राप  को  पता  चलेगा  कि  लोगों  की  दिक्कतें

 बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  कौर  ये  इस  वजह  से  बढ़  गई  हैं  कि  चीज़ों  के  दाम  बढ़  गये  हैं  |

 मेरी  इच्छा  तो  बहुत  कुछ  कहने  की  परन्तु  चूंकि  मुझे  समय  कम  दिया  गया  इस  वास्ते

 में इतना  ही  कह  कर  समाप्त  करता हूं  ।

 का०  च०  जेना  :  उपाध्यक्ष  सब  से

 पहले  तो  में  श्राप  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  प्राय  ने  मुझे  बोलने  का  श्रसवसर  प्रदान  किया  है  ॥

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  कई  टैक्स  लगाये  हैं  ।  लेकिन  इन  टैक्सों  के  होते  हुए  भी  में  उन  को

 ई  देना  चाहता  हुं  ।  कयों  बधाई  देता  हूं  इस  का  भी  एक  कारण  है  ।  हमार  देश  को  जल्दी  जल्दी

 बढ़ाना  है  प्रौढ़  देश  को  बढ़ाने  के  लिये  हम  को  की  श्रावक्यकता  है । पैसे  के  बगैर  हम

 प्रगति  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हम  को  लेंड  रिफाम्स  करने  के  लिये  एजुकेशन  का  प्रसार

 करने के  लिये  तथा  दूसरे काम
 करने

 के  लिये  पैसे  को  आवश्यकता  है  ।  इस  पैसे  को  हासिल  करने  के

 लियें  सरकार  के  सामने  दो  ही  रास्ते  हैं  ।  एक  तो  यह  है  कि  दूसरे  देशों  से  कर्ज  लिया  दूसरे  देशों

 से  लोन  लिया  जाय  तथा  उन  देशों  पर  निर्भर  रहा  जाय  कौर  उन  के  हाथ  पसारे  जायें प्रौढ़  दूसरा

 यह  कि  अपन  देश  के  इन्दर  से  हो  पना  इकट्ठा  किया  जाय  ।  जहां  तक  देशों  से  लोन  लेने  का

 ताल्लुक है  हम  ने  watt  पालिसी  acta  कर  दी  है  शौर  कह  दिया  है
 कि  इसके  साथ  कोई  शर्तें  नहीं

 o —
 होना  चाहियें  ।  हमारे  जी  सिद्धान्त  ण  J  न  को  छोड़  कर  हम  दूसरे  देशों  से  रुपया  लेना  नहीं  चाहते

 हैं
 ae  न  ही  हमें  लेना  चाहिये  |  किसी भी  दूसरे  देश

 के
 भागे

 हाथ  पसारना  ee  नहों  है  कौर
 जिस

 के  ग्राम  हम  हाथ  पसारेंगे  वह  जरूर  यह  चाहेगा  कि  हम  उस  के  हाथ  का  खिलौना  बनें  जिस  को  हम

 बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  जिस  को  हम  सहन  नहीं  कर  सकते  हूं  ।  इस  से  हमारी  जो  अ्राजादी

 वह  भी  खतरे  में  पड़  सकती  हैं  ।  इस  वास्ते  दूसरों  पर  निभा  करना  किसी  भी  तरह  से  उचित  नहीं  समझा

 जा  सकता  है  |  श्रब  हमारे  पास  एक  ही  रास्ता  बच  जाता  है  कौर  सरकार  के  सामने  एक  हो  तरीका

 रह  जाता
 है

 कौर  वह  है  टैक्स  लगा  कर  ऐप यि  वसूल  करने  का  नश  इस  का  हमें  स्वागत  करना  चाहिये  ।

 लेकिन  में  वित्त  मंत्री  महोदय  से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  ऐसी  चीजों  पर  टेक्स  न  लगायें  जोकि

 गरीबों  के  इस्तेमाल  की  हें  ae  जिन  पर  टैक्स  लगाने  से  गरीबों  की  जेबों  पर  धिक  असर  पड़ता  हो

 या  उन  पर  किसी  प्रकार  का  बोझा  पड़ता  हो  ।

 इस  के  साथ  ही  साथ  में  वित्त  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  जो  पिछड़े  हुए  इलाके

 जो  पिछड़े  हुए  सुबे  उन  को  झोर  खास  ध्यान  दें  ।  उन  की  कौर  दयादृष्टि  से  देखना
 उन

 के  लिये

 बहुत  जरूरी  है
 ।

 ऐसे  सूबों  में  उड़ीसा  का  सूबा
 भी

 श्रा  जाता  है
 ।

 में  उड़ीसा  से  कराया  हूं
 र

 उड़ीसा

 की  बात  ही  करना  चाहता  हूं  ।  उड़ीसा  बंगाल  और  मज्ज  के  बीच  में  पड़ता  है  ।  इन  दोनों  सूबों  के

 बीच  में  होते  हुए  भी  इस  की  प्रगति  की  झोर  कोई  खास  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  अगर  अंग्रेजों को को
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 कलकत्ता  मद्रास  को  रेल  से  जोड़ने  की  जरूरत  न  पड़ती  तो  यह  रेलवे  लाइन  भी  हमें  नसीब  न

 होती  ।  क्योंकि  उड़ीसा  बीच  में  प्राता  था  इस  वास्ते  इस  लाइन  को  उड़ीसा  में  से  ले  जाया  गया  है प्रौर

 इस  की  सुविधा  उस  को  भी  प्राप्त  हो  गई  है  ।  यह  इलाका  बहुत  पिछड़ा  हु  प्रा  है  भ्र  में  मंत्री  महोदय

 से  प्रार्थना  करता  हुं  कि  इस  की  विशेष  ध्यान  दिया  जाय  ।
 भी

 इलाके  तथा  सूबे  हें  जो  पिछड़े

 हुए  हैं  जैसे  का  मध्य  प्रदेश  का  उन  की  जोर  भी  मंत्री  महोदय
 को

 दया  दृष्टि  से  देखना

 चाहिये ।  उड़ीसा  में  १३  जिले  हें  उस  की  डेढ़  करोड़  की  है  ।  वहां  के  लोगों  का  केवल  एक

 ही  dar  है  ait  वह  कृषि  का  है  ।  खेती  बाड़ी  के  लिये  वहां  के  लोगों  को  वर्षा  पर  ही  निर्भर  रहना

 पड़ता  है  ।  हमारे  देश  में  बहुत  सी  नदियां  हैं  लेकिन  उन  नदियों  का  कोई  भी  फायदा  उड़ीसा  को  नहीं  हो

 रहा  है  ।  उन  का  फायदा  तभी  उठ  या  जा  सकता  जब  वहां  बांध  बनायें  प्रोजेक्ट्स  बनाई

 जायें  नहरें  निकाली  जायें  |  इस  के  लिये  काफी  पैसे  की  जरूरत  होती  है  जोकि  उड़ीसा  में  प्राप्त

 नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  वास्ते  में  वित्त  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करता  हं  कि  वह  उड़ीसा  को  जरा

 ज्यादा  मदद  दें  जिस  से  कि  वहां  प्रोजेक्ट्स  बनायें  जा  बांध  बनाये  जा  नहरें  बनाई  जा  सकें  ।

 हम  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  बनाई  है  इस  समय  उस  पर  अमर  हो  रहा  है  ।  हमारे

 संविधान  ने  हरिजनों  को  सुविधायें  दिये  जाने
 की  विशेष  व्यवस्था  की  है  भ्रौर  ये  सुविधायें

 उन
 को

 प्राप्त भी  हो  रही  हैं  ।  लेकिन  जिस  गति  से  हरिजनों  को  तथा  दूसरी  पिछड़ी  जातियों  को  ऊंचा  उठाने

 का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  हैं  जितना  रुपया  इस  काम  के  लिये  रखा  जा  रहा  है  कौर  खर्च  किया

 जा  रहा  उस  से  मुझे  भय  है  कि  हम  पांच  साल  बीत  जानें  के  बाद
 भी

 उन  को  झ्र धिक  ऊंचा  नहीं

 उठा  सकेंगे  ।  इस  गति  से  हम  उतना  काम  नहीं  कर  सकेंगे  जितना  कि  हम  करना  चाहते  हें  |

 हरिजनों  को  शिक्षा  देनी  है  उन  को  शिक्षित  बनाना  उन  की  आर्थिक  तथा  सांस्कृतिक  उन्नति

 करनी  है  कौर  उन  को  दूसरे  लोगों  के  बराबर  लाना  दूसरे  लोगों  के  समान  ला  कर  खड़ा  करना  है

 लेकिन  हम  यह  सब  नहीं  कर  सकेंगे  अगर  हम  इस  रफ्तार  से  चलते  ह  जेसे  कि  अरब  चल  रहे  उस

 की  ज्यादा  ध्यान  देने  की  अ्रावश्यकता  है  पौर  इस  काम  पर  ज्यादा  पेसा  as  किये  जानें  की

 आवश्यकता  है  जिस  से  कि  वे  उन्नति  कर  सकें  ।

 मिश्रा  को  यह
 भी

 बतलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  परमदीप  बन्दरगाह  बन  रही  है  जोकि

 महानदी  पर  बनाई  जा  रही  है  ।  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  इस  को  जल्दी  पुरा  किया  जाय

 कौर  इस  को  पूरा  करने  में  कोई  रुकावटें  न  कोई  गड़बड़ा  न  हो  ।
 में  प्रार्थना  करता  हैं  कि  इस

 काम  के  लिय  भी  उड़ीसा  को  रुपया  दिया  जाय  कौर  उस  की  मदद  की  जाय  ।

 शिक्षा  के  बारे  में  मुझे  यह  निवेदन  करना  है  कि  उड़ीसा  में  केवल  एक  यूनिवर्सिटी  है  ak

 कालिज  भी  वहां  पर  कम  हैं  .  .  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  इस  मिनिस्ट्री  से  तो  रुपया  ही  शिक्षा  के  लिये  प्रौढ़

 कालिज  खोलने  के  लिये  दूसरों  को  कहें  ।

 श्री  वा०  बहु  जेना  :  उड़ीसा  चूंकि  पिछड़ा  शुभ्रा  प्रान्त  है  इसलिये  में  वित्त  मंत्री  महोदय  से

 sear  करूंगा
 कि

 वे  उस  की  कौर  विशेष  रूप  से  दया  दृष्टि  दिखलायें  |  बस  में  a  प्रतीक  न  कह  कर

 आप  ने  जो  मुझे  बोलने  का  अवसर  उस  के  लिये  मैं  ara  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री
 स०

 स०  बनों  :
 उपाध्यक्ष  चूंकि  अब  काफ़ो  बहस  हो  चुकी  है  इसलिये

 ज्यादा  बातें  नहीं  रह  गई  हैं  जो  इस  सदन  के  सामने  पेश
 की

 जायें  किन्तु  मुझे  एक  नोज  कहनी  है  कि

 हमारे  मिनिस्टर  महोदय  ने  जब  टैक्सेज  का  ऐलान  किया  तो  एक  चीज़  उन्हों  ने  कही  कि  टैक्सेज  हम

 इस  वजह
 से

 लगा  रहे  हैं  ताकि  लोगों  को  श्रपने  ज़िम्मेदारी  का  agave  हो  जोकि  उन्हें  दूसरी
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 वर्षीय  योजना  को  कामयाब  बनान  में  निभानी  गोया  उस  की  जिम्मेदारी  का  ग्रह सास  कराने  के

 लिये  हो  यह  टैक्स  उस  जनता  के  ऊपर  लगाये  गय  जिस  की  कि  कमर  पहले  से  हो  काफ़ो  टूट  चुकी

 थी  |  अगर  इस  टेक्स  से  हमारा  पंचवर्षीय  योजना  या  दूसरा  प्लान  कामयाब  हो  जाता  तो  हम  ग़रीब

 शर  शोषित  जनता  को  जरूर  यह  सलाह  देते  कि  वह  सब्र  के  साथ  इस  बोझे  को  बर्दाशत  करे  ।  इन

 टैक्सेज से  हमें  १००  करोड़  रुपया  मिलने  वाला  है  जबकि  हमारे  देश  में  दूसरे  ऐसे  रिसोर्सेज

 हैँ  जिन  को  कि  art  हम  टैप  करें  श्र  लेने  की  कोशिश  करें  ale  जिस  हिम्मत  के  साथ  हम  छोटे  लोगों

 की  तनख़्वाहों  की  मांगों  को  कुचल  सकते  उसे  हिम्मत  का  अगर  हम  इस्तेमाल  करें  और  उस  छिपे

 जुए  रुपये  को  लानें  कीं  कोशिश  करें  तो  वह  काफी  रुपया  श्राज  हमें  मिल  सकता  है  ।

 टैक्स  इवेंट्स  के  बारे  में  हमारे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कौर  में  भी  उस  को  महसूस

 करता  हूं  शौर  कभो  कभी  हैरान  भी  होता  हं  कि  आख़िर  यह  टेक्स  इलेवन  बन्द  किस  तरीके  से  हो  ।

 सरकार  कहती  है  कि  वह  टेक्स  इलेवन  को  बन्द  करना  चाहतों  है  शर  हम  लोग  भो  कहते  हैं  कि  इस

 को  बन्द  होना  चाहिये  ।  इस  में  कोई  मतभेद  शौर  दो  राय  नहों  है  कि  टैक्स  saga  रुकना  चाहिये

 लेकिन  वह  रुके  कसे  ।  में  समझता  हूं  कि  उस  को  ब्रोकन  के  लिये  कुछ  ऐसा  क़दम  उठाना  चाहियें  जो

 मुमकिन  है  कि  मुट्ठी  भर  झ्रादमियों  को  बुरा  लगें  लेकिन  अगर  उस  को  हम  रोक  नहीं  सकते  हैं  तो

 हमारे  देश  को  प्लान  को  कामयाब  बनाने  के  लिये  करोड़ों  और  अरबों  रुपयों  की  जरूरत  होगी  अर

 उस  के  लिये  अगर  हम  ग़रीबों  कीं  जेबों  को  दुबारा  कतरना  चाहते  हैं  तो  मेरे  ख़याल  में  यह  मुमकिन

 नहीं  होगा  ।

 इनकमटैक्स  महकमे  के  वें  कमेंचारीगण  जो  इंस  टैक्स  इवेंट्स  के  खिलाफ  लड़ना  चाहते  हैं  हम

 क्या  देखते  हैं  कि  बम्बई  में  हमारे  माननोय  मंत्रो  जाते  हूं  तो  वहां  तो  बड़े  बड़े  सरमायादार  कराते  हैं

 शर  टैक्सेज  के  बारे  में  चर्चा  करते  हें  उन  के  लिये  तो  समय  हो  जाता  है  लेकिन  जब  हमारे

 टैक्स  के  कर्मचारी  उन  से  मिलने  का  समय  मांगते  हैं  श्र  एक  मुज़ाहिरे  को  शकल  में  उन  के  सामने

 हैं  तो  बजाय  इस  के  कि  उन  ग़रीब  कर्मचारियों  की  बात  सुनी  जाय  जिस  से  उन्हें  कुछ

 उत्साह  मिले  शर  वे  सुचारु  रूप  से  काम  उत  को  सस्पेंशन  मिलता  है  भ्र  अगर  तसल्ली  मिली

 तो  बम्बई  के  कम्युनिस्टों  को  मिली  |  राज  ज़रूरत  इस  बात  को  है  कि  टेक्स  इवेंट्स  को  जोकि  हमारे

 देश  को  खोखला  बना  रहे  हैं  कौर  देश  के  राधिका  ढांचे  को  धक्का  लगाना  चाहते  हैं  उन  को  पकड़ा  जाय

 उन  को  पकड़ने  के  लिये  राज  हमारे  स्टाफ में  काफी  विजिलिस को  ज़रूरत  है  ।

 दुसरी  चीज  मैं  सेल्स  टैक्स  के  विषय  में  कहना  चाहता  हूं  ।  में  उत्तर  प्रदेश  से  चुन  कर

 प्रौढ़  वहां  पर  में  ने  देखा  कि  सेल्स  टैक्स  के  बारे  में  कोई  यूनिफार्म  पालिसो  न  होने  की  वजह  से  पूरा

 व्यवसाय  चौपट  हो  रहा  है  ।  में  न  तो  कम्युनिस्ट  हूं  कौर  न  ही  फ़ाइनेंस  के  बारे  में  मुझे  कोई  विशेष  ज्ञान

 हासिल  है  लेकिन  में  श्राप  को  कहना  चाहता  हूं  कि  सेल्स टैक्स  के  बारे  में  गवर्नमेंट  द्वारा  कोई  एक

 यूनिटों  पालिसी  झ्रपनाई  जानी  चाहिये  |

 मुझे  बड़ी  खुशी  है  कि  मद्रास  गवर्नमेंट  के  डा०  पी०  एस०  लोकना धन्  ने  भी  यह  विचार  प्रकट

 किया  है  शौर  में  उन  को  सुनाये  देता  हूं
 :

 डा०  रोकना  न  ने  भी  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  पड़ौसी  राज्यों  के  साथ  बिक्री  कर  लगाने

 की  दरों  का  एक  रूप  होना  बड़ा  आवश्यक  है  ।

 होता  यह  है  कि  किसी  जगह  सवा  परसेंट  सेल्स टैक्स  लगता  है  तो  कहीं  पर  चार  परसेंट

 है  श्योर  सेल्स टेक्स  में  इस  की  विभिन्नता  होने  से  हम  देख  रहे  हैं  कि  बिज़नेस  चौपट  हो  रहा  है
 ।

 इसलिये  श्राप  को  सेल्स  टैक्स  यूनीफ़ार्म  बेसिस  पर  लगाना  चाहिये  भ्रमर  ने  ऐसा  नहीं  किया
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 तो  श्राप  का  व्यापार  चौपट  हो  जायगा  |  सेल्स  टैक्स  का  अजीब  कानून  है  कौर  वह  काफ़ी  कम्पलीकेटेड

 है  और  उस  को  सिम्पलीफ़ाई  करने  की  जरूरत  है  ।  श्रब  लोग  सेल्स  टैक्स  इस  तरह  वेड  करते  हैं  कि

 अगर  एक  दुकानदार  है  भ्र  वह  सेल्स टैक्स  का  पेमेंट  इवेंट  करना  चाहता  है  तो  तीन  महीनें  के  बाद

 वह  दुकान  को  बन्द  कर  देता  है  चौथे  महीनें  एक  दूसरा  साइनबोर्ड  लगा  कर  यदि  दुकान
 को

 चालू  कर  देता  है  तो  उस  को  सेल्स टैक्स  नहीं  देना  पड़ेगा  |  इस  तरह  से  लाखों  करोड़ों  रुपये  का

 टैक्स  का  इवेजन  हो  रहा  है  ।  जब  हम  कहते  हैं  कि  सेल्स  टैक्स  की  एक्साइज  ड्यूटी  के  साथ  एमेलगेमेट

 कर  दिया  जाय  तो  सरकार  द्वारा  कहा  जाता  है  कि  उस  के  लिये  बिल  or  रहा  है  लेकिन  मालूम  नहीं

 कब  तक  वह  ह  |

 इंटरस्टेट्स  पेल्सटेक्स  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  ag  बड़ा  कम्पलीकेटेड  है
 ।

 स्टेट्स  पेल्सटेक्स  वैसे
 तो  १  परसेंट  लगता  है  लेकिन  फर्ज  कीजिये  कानपुर  का  एक  दुकानदार  बम्बई से

 सामान  मंगाता  है  तो  उस  को  क़ायदे  के  मुताबिक़  तीन  फ़ाम्स  रजिस्ट्रेशन  कराने  के  बाद  भर  कर

 भेजने  होंगे  पौर  कही  उस  ने  वह  तीन  नहीं  भेजें  तो  फिर  उस  पर  १  परसेंट  इंटरस्टेट्सਂ

 सेल्स टेक्स  नहीं  पड़ेंगी  बल्कि  बम्बई  का  ४  परसेंट  या  जो  भी  हो  वह  उत्तरप्रदेश  के  सवा  छ  परसेंट  में

 ऐड  हो  जायगा  और  इस  तरह  सवा  दस  परसेंट  पड़ेगा  और  उस  हालत  में  श्राप  बखूबी  समझ  सकते  हैं

 कि  एक  साधारण  इंसान  उतनी  महंगी  चीज़  ख़रीद  सकेगा  कौर  इस  तरह  उस  व्यापारी

 कायम  दोनों  का  नुक़सान  होगा  |  सेल्स टेक्स  इतना  कम्पलीकेटड  हो  चुका  है  कि  भ्रमर  उस  को

 सिम्प्लीफ़ाई  नहीं  किया  गया  तो  व्यापारी  वर्ग
 भर

 कंज्यूमर्स  दोनों  को  नुक़सान  होगा
 |

 aa  सेल्स टैक्स  के  बारे  में  जहां  तक  दिल्‍ली  का  ताल्लुक  उन  को  श्राप  अलग  भी  कर  दीजिये

 क्योंकि  दिल्‍ली  एक  पिक्यूलियर  जगह  है  कौर  उन  का  केस  भी  पिक्यूलियर  कसे  उन  को  खास

 तौर  से  माफ़ी  दे  दीजिये  लेकिन  दूसरे  प्रान्तों  को  तो  देखिये  कि  वहां  पर  किस  तरह  से  अलग  अलग

 सेल्स  टैक्स  लिया  जा  रहा  है  ।  श्राप  सेल्सटैव्स  के  बारे  में  एक  यूनिफ़ार्म मं  पालिसी सब  जगह के  लिये

 रखिय े।

 फूड  स्टार  के  ऊपर  सेल्स टैक्स लगने  के  बारे  में  मेरा  कहना  है  कि  फूडस्टफ्स  की  प्राइसेज़

 होनी  चाहियें  और  वे  बढ़नी  नहीं  चाहियें  ।  ग़ल्ले  के  ऊपर  सेल्स टेक्स  लगाये  जाने  के  बारे  में  सेन्ट्रल

 गवर्नमेंट ने  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया  था  कि  उस  को  हटा  लिया  जाय  ।  में  पुछना  चाहता  हूं  कि

 गल्ले  पर  से  सेल्स  टेक्स  हटने  के  बारे  में  क्या  हुआ  झर  उस  को  हटानें  बे  लिये  क्या  किया  गया  ?  भ्रमर

 हम
 चाहते  हैं  कि  ग़ल्ले  की  प्राइसेज  चेक  हों  तो  ग़ल्ले  के  ऊपर  से  सेल्स  टैक्स  हटा  जाना  चाहिये

 क्योंकि  श्रलटिमेट्ली  उस  का  भादू  कंज्यूमर  को  उठाना  पड़ेगा  |

 में  चाहता  हूं  कि
 जब

 तक  सेंसेक्स  को  एक्साइज  ड्यूटी  के  साथ  शिला  न  दिया  जाय  तब  तक  के

 लिये  इंटरेस्ट्स  सेल्स  टैक्स  को  सस्पेंड  रक्खा  जाय  |

 इंश्योरेंस  कारपोरेशन  के  बारे  में  कुछ  चीजें  कही  गई  ख़ास  कर  फ़ील्ड  वकर्स  के  बारे  में  जिक्र

 ara  है  ।  कुछ  दिन  पहले  हमारे  डिप्टी  मिनिस्टर  साहब  ने  एक  कॉलिंग  स्टेशन  के  जवाब में  कहा

 था  कि  यह  इंस्पैक्टर्स  लोग  काम  नहीं  करते  थे  इस  वजह  से  इन  को  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  है  लेकिन

 में  झाप  के  सामने  एक  ऐपायन्टमेंट  लेटर  जोकि  उन  इंश्योरेंस  इंस्पेबटर्स  को  दिया  गया  है  उस  को  में

 पढ़ना  चाहता  हूं
 ।

 उस  की  डेट  २८  जुगत  सन्‌  Pax  थी  उस  का  इम्पलीमेंटेशन  रिट्रौस्पेक्टिव  इफेक्ट

 PY-E-US  से  जिस  दिन  से  कारपोरेशन  का  जन्म  किया  गया  ।  एक  साल  पहले  से  ऐपायन्टमेंट

 लेटर
 उन

 को  दे  दिया  गया
 कौर

 उस
 में  लिखा  यह  गया

 है  कि  एक्सपेक्टेशंस कितनी  हैं  ।  ऐसे
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 लेटर्स  दिये  गये  हें  जोकि  १९४७  में  इश्यू  होते  हैं  ae  यह  की  जाती  है  कि  वह  करीब

 ७  लाख  का  जिस  का  प्रीमियम  तकरीबन  २९  हजार  के  होता  एक  साल  में  दे  ।  साल  भर

 उस  को  मौका  नहीं  देते  हें  शर  बीच  में  कहते  हें  कि  तुम्हारा  काम  ठीक  नहीं  इसलिये

 तुम्हारी  नौकरी  चली  गई  ।  इसलिये  में  अपने  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  वह

 Gee  इंदयोरेंस  aha  के  मामले  को  रिकंसिडर  करें  ax  किसी  तरह  से  उन  की  नौकरी  को  बचायें

 वही  तो  इस  बिजनेस  को  चलाने  बाले  हैं  ।

 दूसरी  चीज़  जनता  पालिसी  के  बारे  में  है  ।  उस  का  नाम  जनता  पालिसी  दे  दिया  गया  ।  इस  देश

 की  परम्परा  यह  है  कि  जनता  का  नाम  ले  कर  सारा  काम  किया  जाता  है  ।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  जनता

 में  वह  चीज  जाती  ध  जनता  का  उस  से  काफी  फायदा  होता  है  ।  ड्राप  ने  देखा  होगा  कि  हमेशा  से

 यह  होता  है  ।  सन  १६४६  में  श्राप  चाहे  कोई  भी  दुकान  उस  का  नाम  नेता  जी  के

 नाम  पर  होता  था  ।  नेताजी  नेताजी  हेफनर  कटिंग  सैलून  ।  जो  कुछ  हो  रहा  है  सब  जनता

 के  नाम  से  हो  रहा  है  ।  इस  के  बारे  में  तमाम  ग्रामीणों  को  बतलाया  गया  कि  जनता  पालिसी  के  द्वारा

 हम  मजदूरों  गरीबों  को  इंश्योर  करना  चाहते  हें  ।  बहुत  भ्रमणी  चीज  भ्रमर उन  का  जीवन

 हो  जाय  |  लेकिन  इस  के  लिये  गवर्नमेंट  ने  ट्रेड  फेडरेशन्स  पोलिटिकल  पार्टीज

 को  कांफ़िडेंस  में  नहीं  लिया  ।  में  जानता  हूं  कि  हमारे  ढेबर  साहब  ने  इस  का  उद्घाटन  किया  ।  वह

 बड़े  व्यक्ति  लेकिन  दूसरी  तरफ  से  प्रण  इस  को  कामयाब  बनाना  चाहते  हैं  तो

 को  दूसरे  भ्रांतियों  का  भी  सहारा  लेना  पड़ेगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  ज्यादा  न  ले  दुबारा  दर्ख्वस्त  करूंगा  अपनी  माननीय  मंत्री

 जी  से  कि  वह  सेल्स  टैक्स  के  बारे  में  अपने  विचार  रक्खें  ।  वह  लाइफ  इंश्योरेंस  के  फील्ड  वकर्स  के

 बारे  में  भी  कुछ  चीजें  यहां  पर  रक्खें  तो  में  उन  का  बहुत  मीटर  हूँगा  ।

 श्री  रा०  स०  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  जब  से  में  अरब  की  चुन  कर  ग्या

 बाप  ने  यह  पहला  मौका  दिया  है
 ।

 गोकि  में  का  बहुत  पुराना  मेम्बर

 ave  असेम्बली
 के  समय

 से  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शायद  इसी  लिये  नहीं  दिया  गया  होगा  ताकि  नये  मेम्बरान  को  मौका

 जा  सक े|

 श्री  tio  स  तीसरी  :  लेकिन  जरूरत  तो  पड़  जाती  जिस  से  कुछ  कहना  पड़ता है

 मोहम्मद  gata  पीठासीन

 वित्त  मंत्रालय  की  मांगों  पर  are  दो  दिन  से  बहस  हो  रही  है  ।  वित्त  मंत्रालय  का  दर्जा  बहुत

 ऊंचा  है  कौर  इसी  से  यह  प्रदान चव्य  सब  से  पीछे  रक्खी  गई  है  ।  चूंकि  समय  बहुत  कम  इसलिये  इस

 मंत्रालय  के  विषय  में  में  बहुत  ज्यादा  तो  नहीं  कह  लेकिन  ७  घर  की  कुछ  बातें  में  जरूर

 कहना  चाहता  हूं  ।  मध्य  प्रदेश  की  स्थिति  में  में  राज  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  जब  आपने

 राज्यों  का  एकीकरण  किया  तो  उस  के  बाद  राज्यों  को  झ्राइवासन  दिया  था  कि  केन्द्र  उन  राज्यों  के

 खर्चों  को  पुरा  कौर  उन  में  मकानात  शादी  बनाने  की  पुरी  फेसिलिटी  देंगे  ।  विध्य  मध्य

 मध्य  भारत  प्रौढ़  भोपाल  इन  चार  राज्यों  को  मिला  कर  श्राप  ने  एक  प्रदेश  बनाया  श्र  भोपाल

 उस  की  राजधानी  बनाई  ।  लेकिन  में  चाहता  हूं  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  भोपाल  की  हालत  को  सुनें  ।

 भोपाल  की  हालत  यह  है
 कि

 वहां  कोई  मकान  नहीं  |  वहां  जितने  कर्मचारी  सब  नम्बरों  में  रहते

 विषय  प्रदेश  को
 जो  ४

 करोड़  रुपया  हर  साल  मदद  का  मिलता  था  वह  भी  प्रा  नें  बन्द  कर

 दिया  है  ।  यह  आप  ने  इस  लिये  बन्द  कर  दिया  कि  हम  सब  बड़े  प्राविस  में  मिल  गये  हैं  ।
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 रा०  स०

 विजय  प्रदेश  शादी  जो  पार्ट  सी  स्टेट्स  थीं  उन  सब  की  सहायतायें  श्राप  ने  बन्द  कर  दी  हैं
 ।

 प्र्  हीं

 बताइये  कि  पहले  तो  श्राप  ने  झा इवा सन  दिया  कि  बाप  मदद  लेकिन  श्री  कुछ  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 वहां  तम्बू  गड़े  हें  ।  भोपाल  में  न  कोई  रहने  की  जगह  है  भ्र ौर  न  सरकारी  कार्यालयों  के  लिये  ही  कोई

 स्थान  है  ।  विधान  सभा  तक  के  लिये  वहां  पर  जगह  बनानी  है  ।  सारे  काम  हो  रहे  हौ  जगहों

 लेकिन  वहां  पर  यह  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  इस  शोर  ध्यान  दे  पार्ट

 सी  स्टेट  को  जो  मदद  श्राप  देते  wie  जिस  को  श्राप  ने  अब  बन्द  कर  दिया  वह  हर  प्रदेश  को

 दीजिये  ।  बड़े  प्रान्त  में  मिल  जाने  से  यह  तो  जरूर  है  कि  उन  का  नाम  बड़ा  हो  गया  लेकिन  क्या  यह

 उन
 की  मदद  हो  गई

 ?
 मेरी  समझ  में  कुछ  नहीं  दमा  ।  तो  उन  प्रदेशों  की  छीछालेदार  ही  हो

 रही  है  ।  वह  बड़ी  परेशान ी  में  पड़  गये  हैं  ।

 दूसरा  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  श्राप  ने  यह  कानून  बनाया  है  कि  जो  प्रदेश  ५०  परसेंट खर्चा  लगा

 कर  मकान  उन  को  Yo  परसेंट  श्राप  देंगे  |  भला  बतलाइये  कि  पहले तो  हम  ५०

 परसेन्ट  रुपया  लायें  कहां  से  मकान  बनाने  के  फिर  उस  का  इन्तजाम  करें  तो  पिछले  बिल

 तब  हम  को  रुपया  देंगे  ।  न  वह  ५०  परसेन्ट  रुपया  हमारे  यहां  होना  हैदर  न  को  देना  है  ।

 में  कहना  चाहता  हुं  कि  इस  तरह  के  झूठे  arid  हमारे  देश  के  लिये  बड़े  खतरनाक  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय

 भ्र  उन  के  सहयोगियों  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इन  चीजों  को  ध्यान  से  तभी  यह  प्रदेश

 बढ़  सकते  मध्य  प्रदेश  बनने  के  पहले  विषय  प्रदेश  बैना  |  तब  उस  में  छोटे  छोटे  ३६  राज्य  थे  उन

 में  से  हर  तरह  की  रियासतें  थीं  ।  कोई  १०  हजार  सालाना  झ्रामदनी  की  कोई  १२  हजार  सालाना

 अ्रामदनी  की  कोई  ५  लाख  की  कोई  १०  लाख  की  थी  ।  इस  तरह  से  ३६  रियासतों  को  मिला

 कर  वह  प्रदेश  बना  था  |  वहां  पर  अब  भी  हालत  बहुत  बुरी  है  ।  न  वहां  कोई  रास्ता  न  सड़कें  हैं  ।

 सब  की  सब  उसी  तरह  से  पड़ी  हुई  हैं  ।  श्राप  ही  बतलाइये  कि  उस  का  सुधार  होगा  ।  श्राप  ने  हम

 को  एक  बड़े  प्रान्त  में  मिला  कर  हमारा  दर्जा  जरूर  बढ़ा  दिया  है  ।  हमारा  प्रदेश  अब  देश  में  पांचवें

 दर्जे  पर  लेकिन  अगर  श्राप  उस  की  स्थिति  को  ठीक  नहीं  उन  को  रुपया  नहीं  देंगे  तो  उन

 की  उन्नति  कसे  हो  सकेगी  |  ड्राप  ने  यह  नाश वास  दिया  था  कि  श्राप  भोपाल  को  राजधानी  के  अनुरूप

 होने  में  सहायता  करेंगे  ।  में  तो  कहता  हुं  कि  श्राप  को  इसे  करना  चाहिये  कुल  ११  या  १२  करोड़  रुपया

 बनता  है  जोकि  उस  में  लगना  चाहिये  |  ने  यह  झगड़ा  डाल  दिया  है  कि  ५०  परसेन्ट  रुपया

 भी  हम  तब  देंगे  जब  प्रदेश  ५०  परसेन्ट  रुपया  खर्चे  कर  ले  ।  न  वह  रुपया  होगा  न  मकान  बनेंगे  ।

 न  नौ  मन  तेल  होगा  न  राधा  नाचेगी  ।  में  तो  यही  कहना  चाहता  हुं  कि  हमारे  प्रदेश  के  लिये

 श्राप  ने  आश्वासन  दिया  है  वह  श्राप  पूरा  करें  ताकि  मध्य  प्रदेश  की  उन्नति  हो  सके  ।

 तीसरा  निवेदन  मुझे  यहं  करना  है  कि  श्राप  हमारे  यहां  टेक्स  वसूल  करना  चाहते  लेकिन

 वहां  का  टैक्स  तो  ध  लोग  पहले  ही  वसूल  कर  लेते  हैं  ।  कराएं  भि

 ante  जो  ४,  ६  जिले  हें  उन  जिलों  में  रात  दिन  डाकुओं  द्वारा  वसूली  eo  करती  है  ।  जब

 वही  लोग  कुछ  नहीं  छोड़ेंगे  तो  श्राप  को  वहां  क्या  मिलना  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  आप  इस  प्रदेश  की

 स्थिति  पर  ध्यान  दे  उस  को  सम्भलवायें  ।

 में  वित्त  मंत्रालय  प्रगति  वित्त  मंत्रालय  की  बरामद  कैसी  हो  रही  कौन  सा  टैक्स

 लग  रहा  इस  विषय  में  कुछ  नहीं  चाहता  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  बहुत  से  भाई  बोलेंगे  शौर

 वही  सब  कुछ  कहेंगे  कहते  रहे  हैं
 ।

 मेरा  तो  यही  निवेदन  है  कि
 जो

 हमारे  प्रदेश  के  लिये

 की  बात  है  उस  पर  ध्यान  दें  ।



 दा निवार  २४  Peyy  अन  दानों  की  ATT  ४४  ४

 श्री  विरेन्द्र  साहजी  सभापति  walt  हमारे  मध्य  प्रदेश  के  एक  भाई  ने

 जो  हम  लोगों  की  मुसीबतें  हें  जिक्र  किया  |  मुझे  भी  उन  की  निस्बत  दो  एक  बातें  ी  करना  हूं
 ।

 बात

 यह  है  कि  वित्त  मंत्रालय  का  कानून  जो  बना  हुआ  है  कि  वह  कोई  मकान  बनाने  के  लिये  .

 वगैरह  स्टेट  गवर्नमेंट  को  तब  देता  है  जबकि  स्टेट  उस  पर  Yc  परसेन्ट  खर्चा  कर  ले  ।  मान  लीजियें

 कोई  प्रोजेक्ट बनानी  भ्र स्प ताल  बनवाना  स्कूल  बनाना  तो  पहले  स्टेट  ५०  फी  सदी  खच  कर

 लेने  का  वादा  करे  सरकार  तब  बाकी  खर्चे  देती  है  ।  सब  से  बड़ी  यह  होती  है  कि  पहले  ५०

 फी  सदी  रुपया  स्टेट  जमा  कर  ले  तब  कोई  चीज  बने  ।  नतीजा  यह  होता  है  कि  न  हम  रुपया  जमा

 कर  पाते  हें  न  सेन्टर  से  रुपया  हमें  मिलता  है  ।  बल्कि  वह  लैप्स  हो  जाता  है  ।  मेरा  यह  खयाल  है

 कि  sore  हमें  किसी  चीज  को  बनाना  उस  को  बनाने  की  रकम  पुरी  खच  नहीं  हुई  तो

 वह  लैप्स  नहीं  होनी  चाहिये  |  खास  तौर  से  बेकवर्ड  प्राविसेज़  में  यह  बिल्कुल  ही  नहीं  होना  चाहिये  |

 में  तो  चाहूंगा  कि  जो  गवर्नमेंट  ग्राफ  इंडिया  का  afore  है  वह  उसे  पहले  दे  यह  नहीं  होना  चाहिये

 कि  जब  स्टेट  ॥.  कर  डालेगी  कौर  उस  का  हिसाब  वह  चेक  हो  जायगा  कि  किस  ढंग  से

 पया  खर्चे  ् |  तब  यहां  से  पैसा  दिया  जायगा  |  इस  से  यह  होता  है  कि  कोई  काम  नहीं  हो  पाता  है  ।

 हमारे  यहां  की  रकम  तो  लैप्स  हो  जाती  है  दूसरे  स्टेट्स  क  रुपया और  मिल  जाता  यह

 ठीक  नहीं  है  ।  होना  यह  चाहिये  कि  जो  रकम  प्रोवाइडेड  हो  किसी  प्रीवियस  के  वह  उस  को  मिलनी

 met  |

 इस  के  बाद  मइ  यह  अर्जे  करना  है  कि  हमारे  यहां  एग्रीकल्चरिस्ट्स  1)  को  तकावी दी

 जाती  है  ।  ग्रो  मोर  कड  वगैरह  के  लिये  उन  को  पैसा  दिया  जाता  है  ।  लेकिन  होता  यह  है  कि  किसानों

 को  बहुत  कम  पैमाइश  पर  पेसा  दिया  जाता  जिस  से  उन  का  काम  नहीं  चलता  है  ।  मिसाल  के  तौर

 पर  उन  को  पचास  रुपये  दिये  जाते  हैं  ।  अब  श्राप  ही  बताइये  कि  उस  से  वह  बेल  खरीदे  या  क्या  खरीदे

 जिस  तरीके  से  गवर्नमेंट  किसान  को  तकावी  देती  वह  एक  साहूकारी  तरीका  होता  है  ।  ऐसा  न  हो  कर

 एग्रीकल्चरल  sar  की  तरह  रुपया  देने  का  इन्तजाम  कर  दिया  तो  इस  में  जो

 अड़चनें  हैं  पौर  किसानों  को  जो  तकलीफ़ें  होती  वे  दूर  हो  जायेंगी  |  राज-कल  हालत  यह  है

 कि  किसान  ने  अभी  रकम  ली  नहीं  होती  कौर  दूसरे  रोज़  ही  लोग  उस  से  पैसा  लेने  के  लियें  जाते

 हूं  ।  जरगर  किसानों  केਂ  लिये  एग्रीकल्चरल लोन  (  )  का  इन्तज़ाम कर  दिया  तो  उन  को  बहुत

 सहूलियत हो  जायगी

 यह  में  जानता  हूं  कि  वित्त  मंत्रालय  के  सामने  क्या  क्या  तकलीफें  हैं  ।  उन  को  प्राइवेट  सैक्टर

 पब्लिक  सैक्टर  उद्योग  को  भी  देखना  है  भर  टैक्सेशन  को  भी  देखना  है

 लेकिन  अरब  समय  झा  गया  है  कि  मिनिमम  वेज  मारी  )  फ़िक्स  कर  दी  जाय  ।  हम  देखते

 कि  हमेशा  डीयरनेस  एलाउन्स  भत्ता  )  बढ़ा  दिया  जाता  लेकिन  अब  एक  मिनिमम  सैलेरी

 फ़िक्स  कर  दी  जानी  चाहिये  |  वह  १००  रुपया  या  जो  भी  इस  बारे  में  फ़ैसला

 कर  देना  चाहिये  |  राज-कल  हर  एक  प्राचीन  से  छोटी  छोटी  मांगें  रहती  हें  ।  भोपाल  में  सेंट्रल

 ु ५  के  सरवंट्स  को  जो  कुछ  भी  मिलता  उस  का  उन  लोगों  पर  पड़ता  जोकि  उतना

 दें  नहीं  सकते  हूं  ।

 इस  के  साथ  ही  में  यह  भीं  कहूंगा  कि  मैक्सिमस  सैलेरी  भी  फ़िक्स  होना  चाहिये
 ।

 हमारे  झाई०
 सी०

 एस०  की  बात  तो  दूसरी  है  ।  उन  की  तन्ख्वाहें  हमारे  विधान  ~s A—ara nw  में--रखी

 हुई  हैं
 ।

 में  उन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  जो  लोग  अब  Uo  एस०  वगेरह  के  हैं

 उन
 के

 कौर  दूसरों  के  काम  में  कोई  फ़रक  नहीं  दूसरों  को  we  शराधों  मिलती

 है
 ।

 इन  डिफ़रेंसिज (  )  को  हटा  देना  चाहियें  ।  इस  तरह  हम  को  करम्प्शन  को  भी  बन्द  करने  का
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 विरेन्द्र

 मौका  मिल  जायगा  ।  इस  के  बाद  श्राप  जरा  वेस्टेज  को  देखिये  ।  में  किसी  पर  आक्षेप  नहीं  करना  चाहता

 हुं  से  ये  लोग  अपनी  पुरी  तन्ख्वाह  ले  लेते  हें  उस  के  बाद  जितने  एपायंटमेंट्स  )

 होते  उन  में  छोटे  वर्गों  के  आफिस  को  नहीं  लिया  जाता  है  ।  श्राप  किसी  भी  कार्पोरेशन  वगेरह  को

 लीजिये  ।  जो  सानिया  मोस्ट  भ्राफ़िसर  रिटायर  होता  उस  को  वहां डाल  दिया  जाता  है  ।  मेरा

 कहना  यह  है  कि  जानवर  art  सजे  को  भी  चांस  मिलना  चाहिये  ।  अगर  श्राप  उन  की  तन्ख्वाहें  बढ़ना

 नहीं  चाहते  हें  ।  भिलाई  कार्पोरेशन  में  यह  हालत  है  कि  वहां  पर  बाहर  से  शभ्रादमी  ग्रा  रहे  जो

 लोग  वहां  के  रहने  वाले  उन  के  लिये  कोई  नहीं  करना  पड़ता  लेकिन  जो  लोग  बाहर  से

 बुलवाये  गये  उन  के  लिये  करोड़ों  रुपयों  से  घरों  का  इन्तजाम  हो  रहा  है  ।  जो  लोग  वहां  के  रहने

 बाले  जोकि  काम  को  जानते  समझते  उन  को  मौका  दे  कर  इस  वेस्टेज  को

 खत्म  किया  जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  बेटरमेंट  लेवी  सुधार  का  ताल्लुक  हालत यह  है  कि  इरिगेशन

 का--पानी का  इन्तज़ाम  तो  शायद  छः  दस  साल  के  बाद  लेकिन  लोगों  से  बेटरमेंट  लवी

 देने  के  लिये  प्रभी  से  कहा  जाता  है  ।  उन  से  कहा  जाता  है  कि  मगर  बैटरमेंट  लेवी  नहीं  तो  इसी

 मैदान  कनाल  बन  नहीं  सकती  |  झ्रादमी जब  पानी  तभी  वह  कुछ  दे  भी  सकेगा

 लकिन  वहां  वह  सोचता  है  कि  टैक्स  देना  तो  इरिगेशन  का  काम  बन्द  हो  जाता  चाहे  फ़ायदा  ही

 हो  मांग  भी  हो  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  लोग  देने  के  लिये  तेयार  हे--एक  नहीं  तीन

 लीजिये--छेकना  पहले  पानी  का  तो  इन्जाम  किया  जाय  ।  लेकिन  यह  शर्त  लगा  देना  कि  पहले  दो

 फिर  कनाडा  खोलेंगे  पानी  मेरी  समझ  में  ग़लत  है  ।

 एक  बात  में  प्राचीन  में  कहना  चाहता  हूं  ।  में  एक  जंगली  इलाके  से  भ्राता  जहां  पर

 बेकार  )  पर  एबारिजिन्ज  क्लासिक  जातियों  )  के  लोग  रहते  हैं  ।  वे

 कनज़म्प्शन  के  लिये--कामर्शियल पायंट  ara  व्यू  (  वाणिज्यिक  दृष्टि  )  से  नहीं--अ्रपने खेत  में

 तम्बाक  लगाते  थे  ।  पहले  उन  से  कोई  टेक्स  नहीं  लिया  जाता  लेकिन  पिछने  दो  तीन  सालों  से  उन

 से  टेक्स  वसूल  किया  जा  रहा  है  ।  उन  लोगों  को  यह  शिकायत  है  कि  तक  तो  हम  ने  यह  टैक्स  नहीं

 दिया  अब  सरकार  यह  टैक्स  लगा  कर  एक  नई  बात  ला  रही  हालांकि  हम  लोग  तम्बाक्‌  वगैरह
 aa  कनज़म्प्शन  के  लिये  पैदा  करते  हैं  ।  में  नें  खुद  इस  बात  को  देखा  है  ।  इसलिये में

 करता  हुं  कि  यह  टेक्स  न  लिया  जाय  ।

 में
 प्राया  करता  हूं  कि  जो  बातें  में  ने  यहां  पर  रखी  मंत्रालय  उन  पर  विचार  करेगा

 ।

 वित्त  मंत्री
 ति०  ६0  कृष्णमाचारी )  :  यह  अन्तिम  मांग है  जिस पर  सभा  चर्चा  कर रही

 में  समझता  हूं  कि  प्रगति  सप्ताह  इन  विधानों  के परन्तु  मेरी  कठिनाई  यहीं  से  प्रारम्भ होती  हैं
 ।

 लिए  जिन  पर  सभा  चर्चा  .  सभा  का सम्बन्ध  मेर  साथ ही  रहेगा  और  वित्त

 मंत्रालय  के  प्रत्येक  काय  कराधान  ,  सामान्यਂ  प्रशासन  शौर  अरथ  होती  इर्ष्या

 पर  चर्चा  को  जाएगी  |

 में  aA  करता  हूं  फि  afe  में  विषयों  को  दो  श्रेणियों  मं  बांट दू  एक  तो  वह  जिन  पर

 ars  विचार  किया  जाएगा  आर  दूसरा वे  जिन के  सम्बन्ध  मं  सें  वित्त  विधेयकਂ  के  वाद-विवाद  म

 उत्तर  दूंगा  तो  संभा  मुझे  इसकी  ग्र नुम ति  दे  देगी  शौर  जो  माननीय  सदस्य  विभिन्न  विषयों  पर  बोल

 चुक ेहैं  उनक  प्रति  अशिष्टता  नहीं  समझेगी  ।  वित्त  विधेयक  का  उत्तर  देते  हुए  मैं  योजना  पर  प्रभाव

 वाले  कराधान  श्र  आधिक  विषयों  को  लेना  चाहता हूं
 ।  राज में  प्रशासन  के  विषय  को

 लूंगा  और  जहां
 तक  संभव हूं  उस  पर

 पिच
 व्यक्त  3२11  |  यदि

 रद  गवा  हो
 तो  स्वभावत

 eel  ———— es

 faa  sist  में



 २४  अगस्त  १९६५७  अन  दानों  की  माग  ¥¥y3

 मानना  सदस्य  मरा  ध्यान  उस  ७,  HTS  करेंगे  और  में  यथाशक्ति उन्हें  संतुष्ट  करने  का  प्रयत्न

 करूगा |

 आरम्भ में  में  सभा  का  ध्यान  अपन  साथी  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  के  वक्तव्य  की  अ

 दिलाता  हूं  जो  उन्होंने  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  मांगों  के
 सम्बन्ध  में

 उत्तर  देते  हुए  दिया

 शर  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  विदेशी  मुद्रा  की
 वर्तमान  स्थिति  के  प्रदान  को  वह  जहां  छोड़  रहे

 हैं  वहीं  से  में  आरम्भ  करूंगा  शर  गत  पांच  वर्षों  म  सरकार  के  ऊपर  लगाये  गये  अपराधों  उसकी

 गलतियों
 और  कृत्यों  के

 विषय  म  कहूंगा  |  इस  बात  का
 भी

 मुझे  ध्यान  हू  कि  ४
 वर्ष  तक  में

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  मंत्र  रहा  हूं  ae  नीतियों  के  निर्माण  में  उस  समय  के  वित्त

 मंत्री के  साथ  मरा  भी  बहुत  उत्तरदायित्व  रहा हूं  |

 विदेशों  मुद्रा  की  स्थिति  को  योजना  से  सबंधी  mer  नहीं  किया  जा  सकता
 ।  वस्तुत

 यदि  ora  हमारे  सामने  कोई  योजना न  कोई  औद्योगिक  विकास  न  विभिन्न  fart

 में  आयोजित व्यय न  हो  तो  विदेशी  मुद्रा  की  हमें  कोई  गंभीर  कठिनाई  नਂ  होगी  यदि  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  प्रायोजित  मांगें  नहों  तो  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  निर्वात  arc

 पर  से  नियंत्रण  भी  उठा  दे  ।  इस  संबंध  में  योजना  का  उल्लेख  करना
 झावइयक

 है  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  समस्या  योजना  के  संसाधनों  का  ही  एक  प्र इन हूं  ।  श्र  इसीलिए

 इसे  दंश की  मुद्रा  स्फीति  क  प्रश्नों  aaa  नहीं  किया जा  सकता  जिसक  कारण  हमार  भुगतान

 संतुलन में  घाटा  रहा  है  ।

 आय-व्यय  को  प्रस्तुत  करत  समय  में  ने  सभा  के  समक्ष  राधिका  स्थिति  का  विशलेषण

 भी  किया था  |  इसम  कोई  संदेह  नहीं  कि  हम  बड़ों  कठिनाई  मस  गूजर  @!  द्वितीय  योजना

 काफी  खर्चीली  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  कोई  गातो  नहीं  होनी  चाहिये  ।  श्र

 कोई  भ्रम  नहीं  होना  चाहिये  ।  इस  योजना  को  तभी  पुरा  क्रिया  जा  सकता ह  जब  समाज  के

 सभी  ay  अधिकतम  प्रयत्न  करे  ।  केवल  राय-व्यस्क  को  पुरःस्थापित  करते  समय

 नहीं  बल्कि  उससे  पहलें  भो  कई  बार  में  कह  चुका  कि  योजना  को  पुरा  किया  जा  सकता

 माननीय  सदस्य  भले  ही  मन्ने  श्राश्ावादीਂ  कह  प्रौर  में  श्राश्वादी  भा  परन्तु

 fe  प्रथम  योजना  में  जितने  प्रयत्न  को  आवश्यकता  थी  उससे में यह  wae  कहूँगा
 अधिक  प्रयत्नों  की  अब  झ्ावदयकता है  |

 मने  arty  विदेशी  विनिमय  के  विषय  मे  बार  बार  पढ़ा  शर  प्रथम  योजना

 म  मझे  विदेशी  विनिमय  के  प्राक्कलनों का  उल्लेख  मिला  शौर  उसम  आद्या  प्रकट  को  गई  थी

 कि  पौण्ड  पावना  की  राशि  व्यथ  हो  जाएंगी  परन्तु  वह  व्यय  नहीं  हुई  ।  जब  मैँ  विमान

 प्रसंग  में  कहता  हूं  कि  योजना  पुरी  हो  सकती हूं  तो  में  योजना  के  मूल  आर  बड़े-बड़े

 क्रमों  की  भ्र  निर्देश  कर  रहा  हू  शौर  मरा  यह  नहीं  कि  योजना  के  सभी  काम

 पुर  हो  संकते  हैं  ।

 जसा  म॑  न  पहले  बताया  ह  संसाधनों  की  स्थिति  कठिन हूं  और  विदेशी  विनिमय

 ait  व्यय  के  कारण  यह  आवश्यक  हैं  कि  अधिमान्यताओ्ं  के  क्रम  का  पालन  सख्ती से  किया

 जाय
 क्योंकि  इन्हीं  के  आधार  पर  हमें  काम  करना  हैं  इसमें कुछ  कमी  करनी ही

 चाहिए  |  इसे  योजना  को  नया  रूप  देना  अधिमानताओं
 का  पुनरावंटन  कहें  परन्तु

 इसका  जो  ह  वह  पह हूं  कि  इस  बात  पर  ध्यान  केन्द्रित किया  जाए  ।



 *
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 मैने  इस्पात  खनन  कार्यक्रम  शर  सम्बन्धित  विद्युत  परियोजनाओं  शर

 परिवहन  को  का  सारਂ  कहा है  ।  योजना  आयोग  शर  विभिन्न  मंत्रालय अब  इन  विषयों

 की  जांच कर  रहे  हुई  इस  बीच  में  हम  एसी  नई  योजनाओं  को  मंजूरी  नही ंदे  रहे  जो

 के  सारਂ  नहीं  हें  अथवा  जिनक  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  सहायता  नहीं  मिल  रही  है  |

 मुझे  पता  हूँ  कि  अगले  दो  वर्ष  बहुत  कठिन  होंगे  कौर  बहुत  कुछ  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  हम

 विदेश  से  wage  संसाधने  के  रूप  में  feat  राशि  ले  सकते  sae  उन्हें  ठोक  समय  पर  ले  सकते

 हूं  अथवा  नहीं  |  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  यह  जिसे  कुछ  लोग  विश्वास  का  संकट

 शादी  कहते  हैं  जो  कि  बहुत  सराहनीय  नहीं  हैं--एक  विकास  का  संकट
 *

 निश्चय  ही  यह

 निष्क्रियता  का  संकट  नहीं है
 न  हो  fara  सम्बन्धों  संकट  है  क्योंकि  मैं  यह  समझता  हूं

 कि हम  aaa  करत ेहैं  योजना  का  कार्य  पूर्ण हो  जाएगा  |

 इसे  सम्बन्ध में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  हज़ारों  विदेशी  विनियम  नीति  झर  विशेषतः

 आयात  नीति  के  भूतकालीन  प्रभाव  का  कुछ  विश्लेषण  किया  था
 ।

 मेँ  समझता  हूं  कि  मेरे

 माननीय  मित्र  श्री  विमल  घोष  ने  वाणिज्य  तथा  उद्योग  को  मांगों
 पर

 विचार  करते हुए  इस

 पहलू  को  ही  अधिक  लिया  था

 जीवन  में  भूत पर  विचार  करने  का  निस्संदेह  एक  महत्व हूं
 ।  में  समझता हुं  कि  यदि  भूत

 पर  विचार न  किया  जाए  तो  संभवत :  कोई  व्यक्ति  बुद्धिमान  नहीं  होंगा  पर  कंवल  भूतकाल पर

 विचार  करन से  हो  झाग  का  काम  पूरा  नहीं  होगा  ।

 मे  सरकार  के  किसी  सदस्य  था  सरकार  पर  frat  कृत्य  या  गलती  के  लिए  लगाये  गये

 झ्ारोप के लिए के  लिए  क्षमा  प्रार्थना  करने  क  ऑवइ्यकता  नहीं  समझता  अभिलेखों  को  जो  सदस्य

 चाहें  वे  देख  सकते  काव्य  परन्तु  उपयुक्त  ढंग
 से

 देखना  चाहिये  ।  ग्राहकों  यह  नहीं  चाहिये

 fe  शप  अभिलेख के  किसी  भाग  को  लें  शौर  ae  कि  देखिये  यहां  अमुक  बात  लिखी  हुई

 उसे  कोई  भी  देख  सकता  है  कौर  में  सभा  से  यह  विनम्र  भाव से  कहना  चाहता हूं  कि

 जहां  तक  पूरी  स्थिति  का  सम्बन्ध
 हू  अभिलेख  में  जो  कुछ  भो

 दिया  गया  हूं
 उससे  बड़ों  बड़ी

 ara

 देश  ने  गत  कुछ  वर्षों  में  निरंतर  प्रगति  की  मेरे  नवयुवक  उद्योग  मंत्री  ने

 उस  दिन  उन  विकास  कार्यों  का  उल्लेख  किया  जो  हमने  किये  हैं  पौर  जो  प्रगति  हमने  उद्योग

 त्र  में  की  यह  जो  कुछ  ठ्ठ  उस  का  कुछ  श्रेय  तो  सरकार  ले  ही  सकती
 भ

 उत्पादन  क्षमता  काफी  बढ़  गई  है  ,  और  ऐसे  नये  विकास  कायें  area  किये  गये  हैं

 जिसके  लिए  न  केवल  भावी  पीढ़ियां  वरन्‌  कभी  हाल  के  लोग  भी  झा भारी  जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  जानते  विकास का  मार  सुगम  नहीं  है  कौर  इसी  बात  पर  इस  समय  विवाद

 होरहा है

 गत  कुछ  मास  में  हमनें  देव  की  मुद्रा  स्फीति  को  रोकने  के  लिए  कई  काम  किये  इस

 सम्बन्ध  में  में  श्री  खाडिलकर  की  बात  को  लेता  उन्होंने  कहा  कि  राजकोषीय  ark

 ऋण  संबंधी  नीति  और  इस  क्षेत्र  के  सब  काम  अपूर्ण  हैं  और  उनसे कोई  amar  परिणाम

 नहीं  निकला  1  परन्तु  निस्संदेह  हम  ने  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय को  रोकन ेके  लिए भी  कार्यवाही

 की  हूँ  श्र  यह  aaa  गंभीर  समस्या  हमारे  समक्ष  है  ।



 AAA  की  मा  CCL २४  अगस्त  १९५७

 मार्चे  १९५६  कृत  में  हमारा  पौण्ड  पावना  लगभग  ७४६  करोड़  रुपये  था  A  चाहता

 हूं  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  का  भी
 अनुभव  करें

 कि  उस  समय
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्रालय

 में एक  व्यक्ति था  जिसका  नाम  ति०  तक  कृष्णमाचारी |  पौण्ड  पावना  ३६३  करोड़  रुपये

 इस  प्रकर  हमने  ३५३  करोड़
 रक्षित  निधि

 के  ae
 ध्

 करोड़  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  निधि

 म  से  कम  कर  दिये  है  में  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  पौण्ड  की  यह  प्रतिकूल

 स्थिति  waar  ही  विकास  के  लिए  किये  गये  के  कारण  पदा  हुई

 रक्षित  ae  नें  हाल  ही  में  कुछ  प्रासंगिक  wins  प्रकाशित  किये  हूं  जिनके  विषय  में

 गी  विमल घोष  ने  बहुत  कुछ  कहा  में  इन  झ्रांकड़ों के  सम्बन्ध  में  व्योहार  उल्लेख  नहीं

 दूंगा  परन्तु  यह  war  कहूंगा  कि  रक्षित  बंक  के  whet  से  वह  निष्कर्ष  नहीं  निकलता  जो

 श्री  विमल  घोष ने  निकाला  रक्षित  बंक  के  अ्रांकड़ों  से  पता  लगता  है  कि  REY GH UL  में

 प्रायात का  भुगतान  ३२६  करोड़  रुपये  था  वह  FEAY—2E  से  अ्रधिक  था  इससे

 कोई  इन्कार नहीं  करदा यह  ठीक  प्रकार  से  देखने  का  महत्व  है  कि  हम  देखे ंकि  faa  वस् तुझ ों

 का  अधिक  watt  हुआ  १६५६-५७  में  मशीनरी  लोहा  इस्पात  का  आयात

 ४9३  करोड़  way  रुपय  का  था  घौर  खाद्यान्न  का  आयात  ७३  करोड  अधिक  रुपये  का

 इन  दोनों  ५  को  पिला  कर  कुल  २१६  करोड़  रुपये  का  अधिक हुआ  ।

 वस्तुतः  हमने  इन  आयातों के  सम्बन्ध  में  कई  जांचें  की  हैँ
 ।

 वस्तुतः  में  ने  उत्पादक
 माल की  १३

 वस्तुएं
 ली  हें  जिनका  औसत  रायात  PEYR—UZ  से  PEXK—AG  तक  लगभग

 २४५०  करोड़  रुपये  का  REYE—YID  में  अ्पघ्ल  थें  दिसम्बर  तक  यह  प्रख्यात  २९०  करोड़

 wa  at  था  यदि  श्राप  कागज  आर  पेस्ट  बोर्ड
 को  सम्मिलित करें  जो  निर्माण  की  वस्तुझ्नों

 में  वाम  आता  है  मोटर  पुरखों  और  अलग-अलग पुरखों  के  रूप  में  मोटर  गाड़ियों

 को  भी  लें
 जो  कुछ  हद  तक  पूंजीगत  वस्तुए ंहें  पुर्णतः  उपभोक्ता  वस्तुएं

 नहीं  तो
 ४०

 करोड़  रुपये  और  जोड़ने  जिससे  गत  चार  वर्षों  में  ata  २५०  करोड़

 रुपये  के  इनायात  की  तुलना  में  यह  भ्रत्यावश्यक  वस्तु भ्र ों  का
 ८

 मास  का  कुल  लग  भग

 ३२४  करोड़  रुपये  का  में  समझता  चूंकि  sara  की  गति  गत  तीन  मास  में  कम  होने

 के  बजाय  बढ़ी है  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  उपभोक्ता  के  के  सम्बन्ध  हमें  कुछ  कहा

 था  red  तो  भी  रक्षित  बैंक  के  आंकड़ों  को
 ले

 तो  उनसे  पता  लगता  है  कि
 रसायन  आर  श्रौपधियों  शादी  का  रायात  बहुत  कम  यह  लगभग  २०  करोड़  रुपये

 का  है  कपास  पटसन  का  श्रायात  काम  हो  रहा  परन्तु  तेल  का  बढ़  गया  ह्

 रसायन  का  करोड़  रुपये  का  रायात  बढ़ा  शौर  बिजली  की  वस्तुझ्नों  और  wea  भ्रौजारों

 का  प्रख्यात  १२  करोड़  रुपये का  बढ़ा  इन  वस्तुयें  के  कम  करने  के
 ~

 लिए  कोई  भी  कुछ  भी  कहें  परन्तु  कपी  की  अधिक  गुंजाइश का  विचार  नहीं  किया जा  सकता

 रक्षित  बेक  ने  इन  वस्तुभ्नों  के  प्रख्यात  का  ब्योरा  विस्तारपूर्वक  नहीं  दिया  ।  इन  82  करोड़

 रुपयों में  से  सरकार ने  खाद्यान्न  और  मशीनरी  के  अतिरिक्त  ५०  करोड़  रुपये  का  आयात

 किया  शेष  ४०  करोड़  रुपये
 के

 आयात  में
 अनेक  प्रकार

 की
 वस्तुएं  हैं  जिन  में  से  कुछ  कच्ची

 सामग्री  है  प्रो  बहुत  कम  उपभोक्ता  वस्तुएं  उपभोक्ता  वस्तुद्नों में  लोग  समझ  सकते

 हें  उपभोक्ता  वस्तुएं  खिलौने  इरादी हैं  ।



 ४६  अनुदानों  की  मां  २४  १९४५७

 शो कसित  मेंने  यह  बात  कही  थी  कि  रक्षित  बेक  ने  बताया है  कि  १४३

 करोड़  हज़ार  का  वस् तुझ ों का  आयात  गया  है  जो  आयोजित  नहीं  थीं  कौर  संयंत्र

 मशीनें  ग्राही  नहीं  थीं  ।

 tat  ति  त०  कृष्णमाचारी  :  में  ने  अभी  बात  समाप्त  नहीं  की  में  इस  बात के

 संबंघ  में  कुछ  अधिक  बताऊंगा  wal  में  उपभोक्ता  वस् तुझ ों  को  लेता

 ऐसा  लागत  है  कि  लोग  समझते हें  कि  उपभोक्ता  वस्तुएं  वे  वस्तुयें  हें  जिन्हें  बाप

 प्लेस में  देखते  हैं  जिनमें से  कुछ  मेरे  माननीय  साथी  के  कथनानुसार  चोरी  छिपे  लाई  जातीं

 पर  इसका  २  अत्यावश्यक  उपभोक्ता  वस्तु भ्र ों  अर्थात  प्राविधियों  शादी से  है  ।

 मुझे  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  पत्र
 मिला

 जो  कि  एक  डाक्टर  जिसमें  उन्होंने

 fararad  की  है  कि  हमने  लगभग  ३  महीने से  औषधियों  का  आयात  बिल्कुल  बन्द  कर  दिया  है  ।

 उनका  कहना  हैँ  कि  औषधि  का  प्रश्न  बहुत  गंभीर  बात  बन  जायेगा  |  हम  लगभग  ११४  से  १७

 करोड़  रुपये  की  शभ्रौषधियों  का  आयात  कर  रह  हैं  ।  औषधियों का  मूल्य  बढ़  रहा  है

 इन  उपभोक्ता  वस्तुयें  में  बहुत  सी  श्रावक  वस्तुएं  ग्रा  जाती  हें  ।  कोई  माननीय

 सदस्य  यह  विचार  कर  सकते  हैं  कि  बच्चों  का  खाना  अत्यावश्यक  उपभोक्ता  वस्तु  नहीं  है

 हम  उसका  आयात  भी  ब्रह्म  कर  दें  ।  परन्तु  हमारे  देश  के  लिए  यह  भी  अत्यावश्यक  उपभोक्ता

 वस्तु

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  विमल  घोष  को  शायद  पता  नहीं  है  कि  जो  बच्चों  का  भोजन

 आयात किया  जाता  है  उसे  हमारे  देश  के  श्रमिक  आदमी नहीं  खरीदते  ।

 धी  विमल घोष  :.  पर  आप  उसमें  कमी  कर  रहे  हैं  ।

 1.0  fto  ल०  Ferraz  हमें  कई  प्रावश्यक  बातों  के  संबंध  में  भी  कमी  करनी  पड़ेगी  |

 में  ्  माननीय  मित्र  को  बताना  चाहता  हूँ  कि  किया  हुआ  बच्चों  का  भोजन  धनी  लोग  नहीं

 जब खरीदते बल्कि  गरीब  जो  १५०  रुपये  या  १२०  रुपयें  मासिक  वेतन  पाते  खरीदते  हैं  ।

 उसका  बच्चा  बीमार  होता  है  या  बीमारी  के  बाद  बहुत  कमजोर  हो  जाता  है  तो  उसे  बच्चे  को  देने  के

 दूध  नहीं  मिलता  तब  वह  आयात  किया  हुमा  बच्चों  का  भोजन  खरीदकर  अपने  बच्चे  को  देता  है  ।

 = 3
 मेंने  इस  व्यापार  के  संबंध  में  वर्षों  काम  किया  है  में  श्राप  को  बताता  हूं  कि  इससे  श्राप  २८  करोड़

 रुपये  प्रतिवर्ष  की  arr  कमी  नहीं  कर  सकते  |

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  रक्षित  बैंक  का  जिक्र  किया  उसके  बारे  में  मैं  श्राप  को  भ्र भी  उत्तर  दंगा

 इस  समय  में  श्राप  को  यह  बता  रहा  हूं  कि  देश  में  औद्योगिक  संसाधनों  की  वृद्धि  हो  जाने  से  हम

 ग्रायात  में  थमी  कर  रहे  हैं  ।  हमें  कच्चे  माल  का  करना  आवश्यक  हम  कुछ  आयातों

 में  कमी  कर  रहे  हें  |  यदि  श्राप  देखेंगे  तो  इस  प्रकार  हमा  रे  उद्योग  के  कच्चे  माल  के  लिए  १४६

 करोड़  रुपये  की  बचत  होती

 में  सभा  को  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  कि  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  दौर  इस  योजना  में

 हमारी  जो  aaa  नीति  है  वह  हमारे  विकास  कार्य  के  तेजी  से  बढ़ाने  के  उद्देश्य  पे  जब  देश के

 भीतर  उत्पादन  तथा  विनियोजन  बढ़ाना  था  प्रौर  देश  के  उत्पादन  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाना  था  तब  हमने

 कर  आयात  करने  में  कभी  भी  हिचकिचाहट  नहीं  दिखाई
 |

 साथ  ही  हमने  aaa  आयातों

 मूल  owt  में
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 को  हमेशा  कम  करने  का  ध्यान  रखा  है  ।  इस  संबंध  में  में  गत  ५  वर्षों  की  प्राया  नीति  के  बारे  में

 कुछ  मुख्य  मुख्य  बातें  बताना  चाहूँगा
 ।  खुली  सामान्य  aaa  की  बात  कही  गयी  ।  लोग

 समझते  है  कि  इस  भ्रनुज्ञप्ति का  ae यह  कि  लोग  अपनी  इच्छानुसार  वस्तुभ्नों  का  आयात  कर

 सकते हं  पर  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  १९५२  में  हमने  यह  रोक  लगादी  कि  उद्योगों के  लिए  कच्चे

 माल  का  प्राया  श्रव्य  हो  पर  आवश्यकता  के  प्रतीक  नहीं  ।  ge;  में  हमने  सुलभ  मुद्रा  क्षेत्र  से

 Vey A eA Ail में  हमने  खुली  सामान्य
 की  जाने  वाली  वस्तु  में  से  २०  वस्तुप्नों को  कम  कर  दिया

 अनुज्ञप्ति  में  कुछ  वस्तुयें  बढ़ा  दी  जेसे  तैयार  किया  गंधक  रोलर  बेयरिंग क्यों  कि  यह ह  हमारे

 उद्योग  के  लिए  बहुत  आवश्यक  है
 ।  १९४४  में  देसी  उद्योग  को  ध्यान  में  रखकर  हमने  एक  दो  चीजें

 इस  शभ्रनज्ञप्ति से  निकाल  दीं  ।  १९५६  में  खुली  सामान्य  अनुज्ञप्ति  के  डालर  क्षेत्र  में  से  २६  वस्तुओं

 और  सुलभ  मुद्रा  क्षेत्र  में  से  ३१  वस्तुतया  निकाल  दिया  गया  प्रन्ञप्ति  नीति  के  संबंध  में

 सरकार ने  १९५३  से  कच्चे  माल  झ्र  निर्मित  माल  के  को  काफी  छट  दे  दी  थी  ताकि  देश

 के  भीतरी  उत्पादन  के  लिए  कच्चा  माल  हमारे  पास  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  रहे  ।  १९५९२  के

 में  इंसी  उत्पादन  को  सहायता  देने  के  लिए  कुछ  उस्तुझ्मों  के  क्रिया  पर  रोक  लगा  दी  गयी  थी  उन

 रोती  को
 भी  कुछ  ढीला  कर  दिया  गया  था

 ।
 केवल  ऐसी  पर  से  छट  हटाई  गयी  या  ढीली

 की  गयी  जो  देश  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  श्रत्यावइ्यक  थीं  |  हमने  औद्योगिक  कच्चे

 मात  तथा  कुछ  उपभोग  वस्तुओं  जैसे  मसाले

 तथा

 फलों  के  रायात  के

 कोटे

 में

 जो

 कमी  थी  उसे  धुरा कर  दिया
 a

 उनके  आयात  में  भी  कुछ  ढिलाई  दे  दी
 ।

 १९४५४  में  हमने  भ्रनुज्ञप्तियों  को  साधारणतया  खुल  कर  देना  शुरू  कर  दिया  we  उनमें

 ग्राफी का  ताड़ का  तांबे  की  नली  तथा  चद्दरों  तथा  कांसे  की  नली  ग्राही  वस्तु भ्र ों  को  भी

 लित  कर  दिया  १९५४ के  उत्तरार्ध  नें  प्रफुल्ल  संशोधन  नीति  के  कारण  कुछ  वस्तुभ्नों  जिनमें

 शिव  बढ़ा  दिये  गये  आयात  के  कोटे  बढ़ा  दिये  गये  ।  जनवरी से  जन  9eUy ah ead तक  हमने

 geyy  के  उत्तरार्ध  में  कछ  वस्तुओं लगभग  १००  के  रायात  के  लिए  कौर  श्रनुज्ञप्तियां  दों  ।

 के  का  कोटा  HH  कर  दिया  झर  वास्तव  में  काम  में  वाली  वस्तुओं  की  सूची  में  बहुत  से  नयी

 वस् तत् मों  को  सम्मिलित  कर  fear  गया  ।  PEXG  के  प्रथमार्ध में  २०  के  के  कोटे  बढ़ा

 दिये  १३  सस्तुद्मों  को  सामान्य  भ्रनुज्ञप्ति  सूची  से  निकाल  दिया  कौर २७  वस्तुओं

 के  रायात  के  कोटे  कम  कर  दिये  गये  ।  हमने पंच  वर्पीय  योजना  की  श्रावश्यकताग्रों को  हमेशा  ध्यान

 में  रखा  उपभोक्ता  सामानों  के  ग्रायात  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  तथा  मशीनों  कौर  पुर्जों  के  आयात

 पर  हमेशा  छट

 यदि  aq  इन  श्रनज्ञप्तियों  के  भ्रांकडों  को  देखेंगे  तो  बाप  को  पता  लगेगा  कि  १९४६ के  प

 पिछले ४  या  ४  वर्षों  की  शझ्रनुज्ञप्ति विधियों  में  इंजी गत  wreaths कच्चे  माल  पथा  लोहा

 कौर  इस्पात  के  में  लगातार  वृद्धि  ही  हुई  है  ।  सरकार  के  संचालन  में  कौर  विशेषतया  ग्रामीण

 गतिविधियों  के  संचालन  में  हम  यह  नहीं.कह  रुकते  कि  यह  हमारा  wea  सिद्धान्त  है  हम  इससे  डिगेंगे
 नहीं  ।

 इससे  तो  अर्थ  व्यवस्था  बिगड़ती  ate  नष्ट  हो  जाती  विकासोन्मुख wy  व्यवस्था  में

 हम  किसी  भी  समय  यह  नहीं  कह  दहकते  कि  अब  sie  नहीं  करेंगे  या  हम  केवल  FARA i ]

 वस्तुझ्नों का  ही  आयात  करेंगे  ।  विकसित  sie  अ्रद्धविकसित  दोनों  प्रकार  की  श्र्थव्यवस्था  में  हमें

 प्रत्यक्ष  वस्तु  के  अपेक्षित  महत्व  पर  ध्यान  देना  पड़ता  है  अर्थव्यवस्था  की  ठीक  बनाये  रखने  के  लिये

 उसमें  आवश्यकतानुसार परिवर्तन  भी  करना  पड़ता  है

 अर्धविकसित  भारत  का  विकास  श्रौद्यीगिकरण
 से  ही  होगा

 |  सभी  प्रकार  के  झ्रायातों को

 बन्द  करके  झरौद्योगीकरण  नहीं  किया  जा  सकता  |  हमें  पूंजीगत  re  निमित  माल  तथा  कच्चे
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 माल  का  झ्रायात  करना  होता  है  ।  अनुसूचित  उद्योगों  के  लिए  कच्चे  माल  का  आयात

 Re?  में  ६.  ७
 करोड़  रुपये  का  था  जनवरी-जुलाई  १९४५७  में  ३३  .  ३  करोड़

 रुपये का  हुआ  कास्टिक सोडे  का  आयात  EY IY? MIT  PEYE—YO H ATT Vo के  बीच  २०  प्रतिशत

 बढ़  गया  है  साथ  ही  देश  में  भी  इसका  उत्पादन  बढ़ा  ।.  इसी  aha  में  तांबे  का  आयात
 ४

 गुने  से  अधिक

 तथा  गंधक  का  २  गुना  हुमा  |

 यह  सब  हमारी  प्रगतिशील  औद्योगिक  अ्र्थवव्यवस्था का  प्रमाण  है  ।  जिन  उपभोक्ता  वस्तुझ्नों

 का  उत्पादन  देश  में  नहीं  होता  था  हमें  उनका  भी  करना  पड़ा  |  ग  +>  त

 में  कभी  कमी  झर  कभी  बढ़ती  होती  रही  जैसा  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  बताया  ।  स्थानीय

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  हमने  भ्रनुसूचियों  को  फिर  से  ठीक  किया  है  कौर  अनेक  महत्वपूर्ण

 उद्योगों  को  संरक्षण  भी  दिया  शुल्कों  में  बहुत  वृद्धि  करके  हमने  भ  उद्योगों  को
 जो

 संरक्षण

 दिया  उसका  परिणाम  यह  हुमा  कि  हमें  देश  के  भीतर  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  भी  प्रयत्न  करना

 पड़ा  जिसके  परिणामस्वरूप  हमें  उन  वस्तुओं  के  रायात  में  कुछ  उदारता  दिखाई  जिनपर  बहुत  प्रतीक

 देश  के  भीतरी  उत्पादन  तथा  विदेशी  विनियम  की  स्थिति  दोनों  को  ठीक  बनाये आयात  शुल्क  था |

 के  लिए  हमने  उन  देशों  उत्पादनों  की  निर्मित  नीति  ढीली  कर  दी  जिनका  उत्पादन  काफी  था  गौर

 जिनके  लिए  हमें  नये  बाजार  की  खोज  करनी  थी  ।  इन  उपायों  में  हमें  कहां  तक  सफलता  मिली

 इसका  पता  हमें  इन  ग्राहकों से  लगता  है  कि  हामिद  Vex:  में  हमारा  पौण्ड  पावना  Ro  १७  करोड़

 रुपये  था  दिसम्बर  में  ७०७.  ४  करोड़  रुपये  हो  अगले  वर्ष  जून  में  ७१३  करोड़  रुपये  दिसम्बर

 १९५३  में  ७२४  करोड़  जून  ee 6:  में  ७४४  करोड़  दिसम्बर  Peuy A 932 में  ७३३  करोड़

 जून  we  में  अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा  कोष  में  १२  करोड़  रुपयें  देने  के  बाद
 ७  १६  करोड़  रुपये  ;

 दिसम्बर

 Reyy  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  में  ७  करोड़  रुपये  देने  के  बाद  ७३८  करोड़  जनवरी  १९५६

 में  ७४२  करोड़  FEY A OSS में  ७४८  करोड़  रुपये हो  गया  श्रत: मई मई  9842 8 Ae से  LENE

 तक  हमारे  पौण्ड  पावने  में  लगभग  ६०  करोड़  रुपये  की  वृद्धि हुई  ।  इसके  साथ  साथ  श्रत्यावद्यक

 आयातों  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  गया  जिससे  हमारी  श्रथेव्यवस्था  स्थायी  तथा  प्रच्छी  प्रकार  संतुलित

 रही  |  आलोचना  करने  वालों  को  पहले  तथ्यों  को  देखना  चाहिए  उसके  बाद  आलोचना  करनी

 चाहिए

 हमारी  वाणिज्य  नीति  की  झ्रालोचना  करने  वालों  को  एक  बात  कौर  ध्यान  में  रखनी  चाहिए

 कि  केवल  को  रोक-कर  ही  नहीं  बल्कि  भ्र पनी  स्थिति  इतनी  अच्छी  कि  हम  बने

 हुए  माल  का  अधिक  से  प्रतीक  निर्यात  हम  संसार  में  ग्लानि  स्थिति  मजबूत  बना  सकते  हूं
 ?  इसके

 लिए  पहली  बात  यह  जरूरी  है  कि  हम  देश  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाये  दूसरी  बात  यह  है  कि

 कच्चे  माल  तथा  मशीनों  के  पुर्जों  का  अधिक  से  अधिक  से  आयात  करें  ।  में  दावे  के  साथ  कह  सकता

 हूं कि  EX  से  हमारी  जो  वाणिज्यिक  नीति  रही  है  उससे  देश  के  विकास  को  काफी  सहायता  मिली

 इससे  हमारे  देश  की  ह  व्यवस्था  बहुत  रही  है  हमा  रा  भुगतान  संतुलन  भी  बहुत

 अच्छी  स्थिति  में  यहा

 में  स्थिति  की  गंभीरता  को  भी  छिपाना  नहीं  चाहता--हमारे  विदेशी  लेखें  में  श्रब  संतुलन

 हमारे  प्रतिकूल हो  गया  है  |  विदेशी  विनियम  की  कठिनाइयों  का  हमें  पहले  से  ही  भान  था  उन

 पर  योजना  में  भी  जोर  दिया  गया  है  ।  योजना के  पृष्ठ  €४  से  Loy  तक  यदि  माननीय सदस्य

 पढ़ेंगे  तो  उन्हें  पता  लगेगा  कि  योजना  के  निर्माताओं  ने  सब  बातें  स्पष्ट  बताई  हैं  ।  ११००  करोड़

 रुपये  की  कमी  का  भी  उसमें  उल्लेख  है  |  १४  ata  थी  कि  २००  करोड़  रुपये  की  कमी  पौण्ड  पौने

 े  दूरी  हो  जायेगी  फिर  भी
 ००

 करोड़  रुपये  की  कमी  रह  जायेगी  |  हमारी  कठिनाइयों  के  बढ़



 6 २४  १९५७  अनुदानों  की  मांगे

 जाने  के  ५  कारण  हें  |  योजना  के  कुछ  कार्यों  के  लिए  किये  गये  उपबन्ध  पर्याप्त  नहीं  थे  ।  हमारे

 आयात  की  अनेक  वस्तुओं  के  मूल्य  भी  बढ़  गये  |  व्यापार की  fo%  वृद्धि  का  कारण ८०.  करोड़

 खाद्यान्नों  का  हमें  काफी  प्राया  करना  पड़  रहा  है  और प्रतिकूल  संतुलन  ौर  बढ़  जायेगा
 ।

 प्रतिरक्षा  पर  भी  हम  काफी  बड़ी  बड़ी  राशियां  व्यय  कर  रहे

 सरका  री  क्षेत्र  में  जितनी  राद  के  विनियोजन  का  अनुमान  था  उससे  अधिक  राशि  हम  उसमें  लगा

 चुक ेहें  ।  योजना  में  यह  प्रतिमान  किया  गया  था  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  में  भी  औसतन  इतना  ही  विकास

 ।  जहां  तक  हमारे  भारत  सरकार  के  विभागों  का  प्रश्न  है  वह  ५  वर्ष  के  लक्ष्यों  को  लेकर

 चलते है  वार्षिक  लक्ष्यों को  नहीं  ।
 हमारे  भराने  वाले  वर्षों  में  भुगतान  का  संतुलन अधिक  प्रतिकूल

 नहीं  रहेगा  क्योंकि  हमने  रायात  कर  ली  हें  शौर  यदि  हम  चरागे  कुछ  समय  तक  मशीनों  का  आयात

 न  करें  तो  भी  हमारे  विकास  की  गति  तथा  रोजगार  की  स्थिति  को  कोई  घात  नहीं  पहुंचेगा  |  पर

 यह  बात  हमेशा  के  लिए  नहीं  है
 ।

 हमनें  भुगतान  के  संतुलन  की  प्रतिकूलता  को  ठीक  करने  के  लिए  जो  कदम  उठाये  उनके  बारे

 में  सभा  को  पता  ही  है  ।  प्रथम  बात  हमने  यह  की  कि  ae ©  के  उत्तरार्ध  में  विदेशी  विनियम  नियंत्रण

 apt  केन्द्र  के  हाथों  में  पुर्णतया  कर  दिया  गया  !  सभी  मंत्रालयों  तथा  राज्य  सरकारों को  सुचित  कर  दिया

 गया  कि  विदेशी  विनियम  से  संबंध  रखने  वाले  उनकी  सभी  प्रस्थापनाश्ों  की  कड़ी  छानबीन  की

 जायेगी  ।  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  विदेश  जाना  चाहेंगे  तो  उनको  भी  तब  तक  नहीं  जाने  दिया

 जायेगा  जब  तक  कि  उनके  बाहर  जाने  का  कोई  विशेष  कारण  न  हो  ।  ग्र प्रत् पक्ष  रूप  से  बिदेशी

 विनिमय की  व्यय  करने  वाले  कार्यक्रमों  को  रोकने  के  लिए  भी  कार्यवाही की  गई

 जनवरी--जून  PEK  की
 sara

 नीति  में  अनेक  वस्तुओं  जिनमें  से  कुछ  हद  तक

 श्रत्यावस्यक है  तथा  कुछ  अत्यावश्यक  नहीं  कोट  में  कमी  करने  का  उपबन्ध  किया  गया  ।  पूंजी

 गत  माल  का  करने  वालों  को  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  अपने  विदेशी  विनिमय  को  इत  समय

 न्यूनतम  रखें  इसके  लिए  चाहे  वें  विदेशी  विनियोजन  स्वीकार  कर  लें  या  विलम्ब  से  किये  जाने  वाले

 भुगतान  के  आघार  पर  माल  का  आयात  करें  ।  मेने  उनकों  बता  दिया  था  कि  प्रथम  भुगतान  PEXE

 में  शुरू  होगा  पर  कर्ब  हमने  LENE को  बढ़ाकर  2&0 He fear कर  दिया  है
 ।

 विदेशी  विनिमय  की  बढ़ती  हुई  परेशानियों  को  देख  कर  हमने  निश्चय  किया है  कि  तीन  महीने

 तक  जुलाई से  सितम्बर  १९५७  तक  हम  विदेशी  विनिमय  का  कोई  नया  लेन  देन  नहीं  करेंगे
 ।

 उन
 लोगों  को  हो  भ्रनुज्नप्तियां

 दी  12.0  हें  जो  आयातों  का  उपयोग  स्वयं  करते  हें  शर  उनको  भी  केवल

 कच्चे  माल  तथा  ऐसी  चीजों  के  को  नीति  दी  गयो  है
 जो

 देश  की
 प्र्थव्यव

 को  बनाये  रखने
 के  लिए  आवश्यक हो  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  नगी  योजनाओं  के  लिए  पूंजीगत

 माल  का  प्रा पार  करने  के  लिए  भ्रनुज्ञप्तियां  सो  शर्त  पर  दो  जाती  हैं  कि  या  तो  बाद  में

 भुगतान के  आधार  पर  किया  जाते  या  विदेशों  से  साझेदारी  के  आधार  पर
 ।

 water  पीठासीन

 केवल  कुछ  Teal  al  जैसे  पाकिस्तान  से  प्रख्यात  किये  जाने  वाले  फल  तथा  ताजी  सब्जी  को

 छोड़  कर  वस्तु झ्र ों  के  लिए  खुली  सामान्य  श्रनुज्ञप्तियां  वापस  ले  लो  गई  साथ  ही  निर्माण  को

 बढ़ाने
 के  लिए  भी  भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  यह  एक  कठिन  काम  है  ।  हमारी  सफलता  की  नाप

 केवल  इसी  से  नहीं  की  जा  सकती  कि  हमने  कितना  प्रयत्न  किया  क्योंकि  सफलता  ऐसी  अनेक  अन्य

 बातों  पर  भी  निसार  है  जो  हमारे  नियंत्रण  में  नहीं  एक  कौर  बात  है  कि  हम  जितना  अधिक

 निर्यात  करेंगे  उतना  ही  जोर  हमारे  देश  के  भीतरी  संभरण  तथा  मूल्यों  पर  पड़ेगा  ।  it  उस  दिन



 ह  = Lio  की  पान  २४  अगस्त  १९५७

 ति०  त  कृष्णमाचारी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  कहा  था  कि  हम  मूंगफली  के  तल  का  निर्यात  कर  सकतें  ।  पर  हम

 ऐसा  इसलिए  नहीं  कर  रहे  हें  कि  हमारे  देश  के  भीतर  मूल्यों  पर  इसका  दंबाव  पड़ता  है  ।

 सरकार  की  यह  इच्छा  हे  कि  जहां  संभव  हो  नित  में  वद्धि  की  जाये  ।  सभा  स्मरण

 करेगी  कि  आयव्ययक  बनाते  समय  ने  निर्वात  संबंधित  उद्देश्य  को  सामने  रखा  ह  ।

 जो  कार्यवाही  हमनें  की  हैं  वह  पर्याप्त  रूप  में  कड़ी हैं  अहम हम  जब  तक  श्रावक  होगा

 mad  पर  पुरा  नियंत्रण  रखेंगे  |

 फिर  भी  में  सभा  के  समक्ष  एक  तथ्य  रखना  चाहता  हूं  ।  हमारे पूरे  प्रयत्नों  क॑  बावजूद

 भी  हमारे  लिये  अ्रगले  साल  या  उससे  अगले  साल  तक  हमारे  भुगतान  संतुलन  की  अव्यवस्थित

 दशा  को  ठीक  करना  संभव  न  होगा  जब  तक  कि  विदेशों  से  पर्याप्त  सहायता  न  मिले  ॥

 छ  समय  तक  हमें  हमारी  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिये  wet  ही  संसाधनों

 पर  आश्रित  रहना  पड़गा  ।  किन्तु  योजना  की  आवश्यकतायें  wat  हूँ  कि  हमें

 वैदेशिक  वित्त  प्राप्त  करने  का  यत्न  करना  होगा  ।

 एक  योजना  को  स्वीकार  करनें  में  जबकि  विदेशी  मुद्रा  की  भारी  कमी  है--में  फिर

 बात  कहता  हूं
 कि  हमें  कुछ  खतरे  मोल  लेने  पड़े  हैं  ।  यह  खतरा  हमने  इस  कारण  मोल  लिया

 क्योंकि  इतनी  बड़ी  योजना  के  बिना  हमारी  श्रथेव्यवस्था  प्रगतिशील  नहीं  हो  सकती  थी  ।

 जब  संसद  नें  इस  योजना  को  स्वीकार  किया  तब  विदेशी  की  Goo  करोड  रुपये  की

 थी

 हाल ही  में  हमारे  एक  राजदूत को  एक  बिदेशी  पत्रकार  ने  यह  पूछा  कि

 विदेशी  मुद्रा  की  इतनी  कमी  होते  हए  इतनी  बड़ी  योजना  को  स्वीकार  करके  हम  विदेशी

 के  इस  खतरे  को  क्या  ही  मोल  नहीं ले  रहे  ।  इस  प्रश्न में  सार  हे  ।

 किन्तु  उस  प्रकार  के
 प्रत

 का  उत्तर  योजना  बनाने  वालों  से  मिलना  चाहिये
 ।

 इस  सभा  में

 २६  REXG  को  भाषण  देते  समय  प्रतिष्ठित  प  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था
 :--

 (i.  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हें  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  १,१००  करोड़  रुपये

 की  है  ग्रोवर  हम  समझते  हें  कि  २००  करोड़  हमारे  एकत्रित  पाए

 की  राष्ट  में  से  प्रयुक्त  किया  जा  सकता  हूं  ।  इसलिये  €००  करोड़  रुपया

 विदेशों  से  ही  प्राप्त  करना  यह  संभावना  है  ।  यदि  हम  अपनी  कृषि

 का  उत्पादन  बढ़ायें  और  हमारी  झावइ्यकता  से  शरीक  हो  तो  इस

 से  हमारा  रायात  घट  सकता  हे  कुछ  रुपया  हम  निर्यात  से  भी  कमा

 सकते हें  ।  दूसरें  तरीक  वहां  दिये  गये  हे--विदेशों  से  ऋण  जा  सकता

 Bara sey  संस्थापकों  waar  लियें  जा  सकते  हें  और  इसी  प्रकार

 की  सहायता  ली  जा  सकती  कंवल  एक  बात  जिसके  बार  में  हमारे  विरोधी

 सदस्यों  तथा  हमारे  बीच  सिद्धान्त  का  विरोध  है  वह  हूँ  विदेशी  पूंजी  लगाने

 के  बारे  में  ०.  «०.  जो  आंकड़े  हमने  लिये  हें  वह  ज्यादा  नहीं  है--यह  पहलें

 भ्रांकड़ों  की  तुलना  में  ठीक  ह--अर्थात्  पिछले  सात  वर्षों  में  जो  विदेशी  पूंजी

 यहां  लगी  ह  उसकी  तुलना  ।  मेरे  विचार  में  यह  १३०  करोड़ थी  ।”

 कोई यह  नहीं  कह  सकता  कि  पहले  इस  बात  को  बताया  ही  नहीं  गया  ।  पौ  न  यह

 ही  है  कि  हमें  पहले  इसका  ध्यान  नहीं  था  या  यह  कि  यह  संकट  हमारे  किसी  विचारहीन



 २४  gay  अनुदानों  की  मांगें  डटी

 कार्य  के  परिणामस्वरूप  ही  सामने  जायेगा
 ।

 आरंभ  में  बहुत  सी  श्रनिष्चिततायें  थीं  ।  फिर

 भी  संसद्‌  ने  योजना  को  स्वीकार  किया  तथा  यह  खतरा मोल  i  में  केवल यह  बात

 कह  रहा  हूं  कि  सभा  ने  यह  जोखिम  ली  कौर  जोखिम  यह  थी  कि  बिना  महान  बलिदानों

 तथा  कठिनाइयों  के  हम  उस  कमी  को  पुरा  न  कर  सकेंगे  ।

 mere  उसके  बाद  बहुत  सी  बातें  हुई  हें  ।  विदेशी  मुद्रा  को  प्रतिरक्षा

 आवश्यकताओं  पर  देना  पड़ा  है  पौर  उस  भुगतान  में  वृद्धि  हो  गई  है
 ।

 दुनिया  में

 चीजों  के  मूल्य  बढ़े  हें  शर  स्टेज  नहर  शादी  की  घटनाओं  का  बहुत  सा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 हमें  तेल  के  विकास  तथा  अन्य  बुनियादी  परियोजनाओं  के  लिये  ज्यादा  रुपया  जुटाना  पड़ा  है

 हालांकि  इन  योजनाओं  के  बारे  में  योजना  में  इनकी  पुरी  पुरी  व्यवस्था  नहीं  थी  ।  सरकार

 ने  प्रत्येक  भ्र वस् था  पर  इन  बातों  को  संसद्‌  के  समक्ष  रखा  है  ।

 इस  पद  पर  खाने  के  दस  दिन  बाद  मेंने  राज्य-सभा  में  कहा  था  :--

 11.0  योजना  की  क्रियान्विति  के  ari  में  मुझे  आन्तरिक  संसाधनों  की  बाधा  प्रतीत

 नहीं  होती  किन्तु  दूसरी  बातें  शायद  इसकी  क्रियान्विति  के  मार्ग  में

 की  नसमस्याय---न

 मेंने  आगे  कहा  था

 माननीय  सदस्यों  को  बता  सकता  हूं  कि
 ८००

 करोड़  रुपये  की  ही

 कमी  नहीं  हैं  ।  कमी  इससे  भी  ज्यादा  होगी  शायद  १२००

 करोड़  रुपये  तक  हो  ।  में  इसे  कसे  पुरा  कर  सकता  हूं
 ।

 कुछ  संभावनायें

 कतिपय  wae  में  हम  स्वतः  चल  रहे  हैं  0.0

 अभी  मेरे  साथी  श्री  कानूनगो  ने  मुझे  बताया  कि  में  ने  १२  ReXG Bl Aled को  लौहा

 तथा  इस्पात  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि  १२००  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  की  कमी  है  ।  यह  कहां  सें  पूरी  होगी
 ?

 कुछ  भ्रंश  तक  पौण्ड  लग  से  यह  कमी  पुरी

 की  जा  सकती  है  किन्तु  सारी  कमी  तो  इस  प्रकार  पूरी  नहीं  की  जा  सकती
 ।

 उन्होंने  कहा

 कि  मेंने  यह  बात  १  १/२  at  पहले  कही  थी
 ।

 fal  विमल  घोष  :
 जब  योजना  बनी  तब  YooYoo  करोड़  की  कमी  का

 था
 उसकी  पूर्ति  का  भी  प्रबन्ध  था

 |

 jat  feo  wo  फूब्णमाचा री  :  माननीय  सदस्य  दोबारा  पढ़ें  ।  तब  कुछ  ऐसा  व्यय

 भी  हुआ  जो  योजना  से  अलावा  था  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  बाद  में  बताऊंगा  |

 दो  दिन  बाद  में  नें  इस  सभा  को  बताया

 बातों  को  हमें  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  देखना

 चाहिये  जो  कि  कुछ  समय  से  बिगड़  रही  है  ।  रक्षित  बैंक  की  विदेशी

 आस्तियां ३०  १९५६  को  ७४८  करोड़  थीं  किन्तु  ३१

 REX  को  कम  होकर  यह  श्रास्तियां  ६३४  करोड़  हो  गयीं  है

 मूल  wait
 में
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 में  ने  बताया  भी  जिस  गति  से  यह  कमी  होती  जा  रही  है  वह  तीब्र  है  ।

 तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  में  पर्याप्त

 पूंजी  लगाई  जायेंगी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  म  भी  पर्याप्त  धन  लगेगा--हमें  अरपन  देश  के

 विदेशी  मुद्रा  के  संसाधनों  के  परिरक्षण  तथा  संवर्धन  के  लिये  मार्ग  ढूँढना  होगा

 ।

 इसके  आगे  में  बताया  लगाने  की  गति  धीमी  करने  से  यह  संभव  है

 कि  हम  एक  प्रकार  का  संतुलन  मांग  तथा  संभरण  का  स्थापित  कर  सके  ।  किन्तु  ऐसी  नीति

 योजना  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  होगी  ।  वास्तव  में  यह  नीति  योजना  के  seer  के  खिलाफ

 है  |
 विकास  का  ae  है  कि  सामूहिक  मांगें  बढ़ें  और  मांगों  की  git  के  लिये  संसाधनों

 के

 प्रभावपूर्ण  विकास  से  संभरण  की  मात्रा  में  मांगों  को  पूरा  करने
 के

 लिये  यथोचित  वृद्धि
 की  जाये ।”

 ort  भी  में  यहीं  कहता  हूं  कि  हम  प्राथमिकता  योजना  को  देंगे  ।  किन्तु  जो

 में  ने  उपर  बताई  हें  उनसे  सिद्ध  होता  है  कि  हमें  विदेशी  मुद्रा  के  प्रशन  पर  अ्रधघिकतम  रूप

 सें  सड़क  रहें  ।

 में  इस  सम्बन्ध  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  प्रतिरक्षा

 मंत्रालय  की  मांगों  पर  बोलते  समय  बताया  कि  देश  के  प्रतिरक्षात्मक पहल  को  श्र  भी

 ज्यादा  मजबूत  किया  जाये  ।  उन्होंने  ठीक  कहा  में  ने  वाद-विवाद  को  सुना--किन्तु  रुपया

 कहां  से  जायेगा
 ?

 .  हम  कुछ  रुपया  व्यय  कर  रहे  हं  किन्तु  वह  योजना  के  भ्र लावा  है  ।  केवल

 हमारे  पास  इस  समय  €००  कर  ड़  विदेशी  मुद्रा  ही  की  कमी  नहीं  ह  बल्कि  योजना

 अतिरिक्त  व्यय  के  लिये  कोई  भी  उपबन्ध  नहीं  हूं  ।  उसके  बाद  के  रायात  का  प्रश्न

 है  ।  योजना  १९५३-५४  के  हालात  को  दृष्टि  में  रखकर  बनी  हैं
 ।

 योजना  के  दूसरा

 व्यय  भी  aaa  रहता  है  ।  इन  बातों  से  कठिनाइयां  नग  होती  हैं  ।

 कोई  भी  यह  नहीं  कहता  कि  हमें  कठिनाइयां  नहीं  है
 ।

 कोई  यह  नहीं  हम
 झनावइयक  बातों  में  कमी  नहीं  करेंगे  ।  लेकिन  इन  बातों  के  में  कोई  सार  नहीं  है

 कि  सरकार  इस  संकट  को  पहलें  नहीं  देखा--श्रोत  ae  कि  सरकार  की  वाणिज्यिक

 औद्योगिक  नीति  योजना  से  असंबंधित  रही
 |  वास्तव में  यदि  प्रथम  योजना  न  होती  तो

 औद्योगिक  विकास  के  लिये  दूसरी  योजना  न  होती  ।  यदि  हमें  देश  की  औद्योगिक  क्षमता

 का  पता  न  होता  तो  हम  १२०-१५०  लाख  टन  सीमेंट  ६०  लाख  टन  इस्पात  की  बात

 न  सोच  सकते  |  एक  बात  से  दूसरी  पदा  होती  ह  ।

 यह  सच  हैं  कि  एक  कमी  को  पूरा  करते  हुए  दूसरी  कमियां  आ  जाती  पौर  हम

 संकट  में  हैं
 ।

 हम
 ने

 सीधी  जोखिम  ली--श्रोत  इसीलिये  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने  कहा
 था

 कि
 इस  सीधी  जोखिम  को  पार  करना  है

 ।
 यहां  मेरे  नवयुवक  मित्र  ने  कहा

 है
 कि  विदेशी

 मुद्रा की  कमी  के  लिये  हमें  किसी  को
 भी

 दोषी  नहीं  बनाना  चाहियें
 ।

 यह  नम्रता  की  बात  है  ।  वह  मुझे  दोष  देना  चाहेंगे  ।  किन्तु  वास्तव  में  हम  किसी

 का  दोष  नहीं  '  दे  सकते  न  ही  योजना  प्राचीन  को  दोष दे  सकते  हैं  क्योंकि  हमने

 हम  कह योजना  को  स्वीकार  किया  है
 ।

 योजना  आयोग  ने  कुछ  प्रस्ताव नायें  रखी  थीं
 इतनी  बड़ी  योजना  नहीं  चाहते सकते थे  कि  हम  उ  चाहतें  2  यह  सब  नहीं  चाहते ।



 २४  WTA,  १९४७  अप रे अनुदानों
 की  मां  में

 इसलिये  मेरी  प्रार्थना  है ंकि  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  संबंध  मेने  अपनी  पुरी

 योग्यता  से  यह  बताने  का  थत्न  किया  हूं  कि  सरकार  हुई  विदेशी  मुद्रा  को
 .  आवश्यकताओं

 तथा  आद्योगिक  क्षेत्र  जो  कि  इस  योजना  का  आवश्यक  st  हैं  की  आवश्यकताओं  को  पुरा

 करने  के  लिये  पहली  योजना  के  समय  से  ही  तैयारी  कर  रही  हूँ  ।

 श्र  मैं  ——afe  कोई  ऐसा  जांच  नियुक्त  कर  सकता--है  उसके  सामने  सारी

 स्थिति  स्पष्ट  कर  सकता  हूं  ।  किन्तु  यदि  कोई  आयोग  बनाया  ह  तो  वह  में

 उन्हीं  लोगों  को  निंदा  करेगा  जिन्होंने  योजना  को  स्वीकार  किया  क्योंकि  सारी  कठिनाइयां

 योजना  ही  के  कारण  उत्पन्न  हुई  हू--हमारी  नीति  से  नहीं--श्रोत  उस  सीमा  तक  हमारे

 माननीय  विरोधी  सदस्य  भी  जिम्मेदार  हूँ  |

 दो  एक  बातें  मौर  हैं  जिनके  बारे  में  माननीय  सदस्यों  ने  कहां  ह  ।'  किसी ने  राज्यों

 के  ऋणों  के  बारे  में  कहां  ।  शायद  हों  मुही उद्दीन  में  यह  बात  कहीं  थीं  ।  मुझे  इस  में  भी

 प्रसन्नता  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  यहं  भी  कहा  है  कि  भूमि  सुधार  कर

 न  लगाया  जाये  ।  सारी  बात  यह  हैं  कि  जब  हमने  राज्यों  को  परियोजनाओं  के  लिये  ८००

 करोड  रुपये  का  ऋण  दिया  है  जिनके  परिणाम

 ्रो  बीरेन्द्र  सिह  जी  :  में  न  यह  नहीं  कहा  ।  में
 ने  कहा  था  कि  सिंचाई

 amt  के  पुरा  होने  के  बाद  यह  कर  लगाया  जायें
 ।

 tat  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  तब  ठीक  है  ।  खैर  विभिन्न  बहु-्रयोज॑नीय  oft

 योजनाओं पर  ५००  करोड़  रुपये  का  हिसाब  लगा  है  ।  वास्तव  में  यह  ऋण  राज्यों  को

 विकास के  स्पष्ट  प्रयोजन  के  लिये  दिया  जा  रहा  हे  वह  राज्य  या  तो  कर  संसाधनों

 से  या  भूमि  सुधार  कर  से  जिसे  wa  लगायें  था  बाद  में  या  सिंचाई  के  शुल्क  से  एक  प्रकार

 की  एक  भुगतान  निधि  बनाते  हूं  ताकि  ag  ऋण  को  वापस  कर  सकें  आखिर  माननीय

 सदस्य  यह  बात  भूल  जाते  हैं  कि  वह  पंसद  के  सदस्य  हैं  शौर  जो  व्यय  हम  करें  उनमें  उनका

 भी  छत्तरदाधित्व  यदि  श्राप  व्यय  मंजूर  केर  के  यह  कहें
 क

 इसे  मुफ्त  दे  दो  तब

 रुपये  को  जरूरत  होगी  पास  रुपया  कहां  से  ५
 ।  झ्राखिरकार हम  भी

 कुछ  पूंजी
 की

 आस्तियों  तथा  संसाधनों
 पर

 ऋण  देते  हैं
 ।

 मैं  यह  कहना  कि  राज्यों  को  यह  देखना  होगा  कि  क्या ये  परियोजनायें

 कुछ  लाभदायक  होंगीं
 ।

 कई  बार  जन तिक  दबाव  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  तथा

 योजना  आयोग  को  यह  पश् योजनायें  स्वीकार  करनी  पड़  जाती  हैं  जो  कि  पहले  २  ह/४

 श्रीमती  लाभ  दें  तथा  बाद  में  कम  ।  उसका  अरथ  यह  है  कि  उस  विशेष  परियोजना  के  ऋण

 को  चुकाने  को
 राज्य

 की
 हूँ

 ।

 मेरा  ध्यान
 बिजली

 को  दरों  पर  भो  दिलाया  गया  है  जो  कि  कुछ  राज्यों  में  लागू

 किये  जा  रहे  हैं  विशेषतया  उन  राज्यों  में  जो  कि  विषव  बैंक  के  पास  ऋण  लेने  जाती  हैं  ।

 faa  बैंक  ने  कहा  है  कि  इन  दरों  से  वह  ऋण  नहीं  चुका  सकतीं  ।

 राज्यों  कों  ऋण  देने  के  इस  प्रश्न  पर  जांच
 की

 शझा वश्य कता  है  ।  किन्तु  माननीय

 सदस्यों को  यह  जान
 लेना  चाहिये  कि

 ये  ऋण  केन्द्रीय  भ्रान्तियाँ  हैं  जिन्हें बड़े  कड़े  कराधान

 से  बनाया  गया  भ्र ौर  जिनका  परिरक्षण  करना
 उनका

 कर्तव्य है
 ।  उन्हें  यह  ऋण  लौटाने

 —  i  es

 waist में
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 चाहियें  क्योंकि  यह  भार  भारत  को  जनता  पर  पड़ता  हँ--राज्यों  पर  नहीं
 ।

 इस

 कारण  से  इस  बात  को  हम  कसो  छोटे  दृष्टिकोण  से  नहीं  देख  सकते
 |

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कुछ  बातें  मुख्यलेखापाल  के  कार्यालय  के  बारे  में  भी  कहीं  हैं
 ।

 में  माननीय
 सदस्यों

 को  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  कि  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक

 जो  मुख्य  लेखापाल  दफ्तर  का  नियंत्रण  करता  है--स्वाधीन  है
 ।
 में  लेखे  के  लिये  उस  पर

 झा शित  हूं
 ।

 कभी  लेखा  पृथक्करण  होगा
 ।

 तब  में  श्री  दं कर या  के
 प्रदान

 का  उत्तर  दे

 सकूंगा
 ।

 मेरे  पास  यह  शक्ति  नहीं  हे  कि  मैं  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक से  जानकर

 पह  कह  कि  तुम्हारा  मुख्य  लेखापाल  ठीक  ढंग  से  व्यवहार  नहीं  करता  ।  कई  लोग  यह  सोचते

 हूं  कि  लेखापरीक्षक विभाग  पर  वित्त  मंत्री  नियंत्रण है  ।  ऐसो  बात  नहीं  है  ।  में  तो

 उसके  दफ्तर  में  जा  भी  नहीं  सकता  |  वह  कह  सकता  है  कि  तुम  मेरे  भ्रमणकारी  नहीं  हो

 यहां  से  चलते  बनो  |  में  केवल  एक  बात  कर  सकता  हूं  ।  उस८ा  वेतन  ऐसे  समय
 तक

 रोक

 सकता  हूं  जब  तक  संसद  मेरे  आदेश  को  रद्द
 न

 करे  ।  सो  मेरो  यह  कठिनाई  हैं
 ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  श्री  विमल  घोष  को  दोनों  बातों  का  दो  मिनट  में  दे

 सकूंगा
 ।
 में  तो  हैरान  था

 कि
 श्री  घोष  ने  इन  बातों  का  उल्लेख  पहले  नहीं  किया

 ।
 उन्होंने

 समय  कानून  के  प्रवर्तन  में  पर्याप्त  रुचि  लो  ।  उन्होंने  कहा  कि  किसी  ने  oe  श्राइवासन

 दिया  था  कि  समवाय  विधि  के  अन्तरगत  समवायों  सम्बन्धों  सभो  बातों  श्रीमत्  पंजी ५  नियोजन

 शादी  को  भी  व्यवस्था  होगो  ।  यदि  किसी  ने  ऐसा  श्राइवासन  दिया  था  तो  वह  गलत  हूं

 क्योंकि  इन  बातों  पर  sate  पूंजी  निगम  शादी  के  मामलों  पर  श्रमिक  मामलों
 का

 प्रभाव
 पड़ता  हू  |

 समवाय  अधिनियम  केवल  व्यवस्था  तथा  सांख्यकी  से  सम्बन्धित  ak  जैसा  एकक

 मित्र  ने  कहा  हूं  कि  यह  विक्रय  कार्यकर्ताओं के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं कर  सकता ।  यह  ठोक है

 कि  उस  में  वह  त्रुटि  हे  शर  हम  उसे  ठोक  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  केवल  इसी

 लिये  कि  हमारे  हां  समवाय  विधि है  हमें  केवल  विद्वेष  प्रशासन रखकर  दोष  बातें  उन्हें  सौंप

 देनी  चाहियें  ।  पता  नहीं  माननोय  मित्र  को  यह  विचार  किस  ने  feat  है  ।  मैं  समवाय  विधि

 प्रशासन  को  सर्वशंक्तिसम्पन्न  नहीं  बनाना  चाहता--क्योंकि  झ्राखिर  में  मेँ  श्रमिक  व्यवस्था

 का  जिम्मेदार  हूं  ।  यदि  माननीय  मित्र  को  feat  ने  बताया  हो  कि  समवाय  विधि  ने

 प्रशासन
 को  शान

 घटा
 दी

 गई  हूँ--तो  में  समझता  हूं  कि  यह  समय था  कि  यह  कियां

 गया  ।  समवाय  विधि  प्रशसन  को  कोई  शान  नहीं  हे  क्योंकि  इस  का  काम  प्रवर्तन  की

 रेख  करना  हूं  शौर  अधिक  कुछ  नहीं
 ।
 मैं  ने  वित्त  मंत्री  के  रूप  में  पुरे  उत्तरदायित्व  से

 परिवहन  किये  थे  ate  यदि  इस  बारे  में  माननीय  सदस्य  को  कोई  सन्देह  था  तब  वह  मुझसे

 पुछ  सकते  थे  शर  में  उन्हें  बता  सकता  था  |  मुझे  बांका  है  कि  ये  बातें  feat  रुचि  रखने

 वाले  पक्ष  को  भोर  at  रही  हैं  ।

 माननीय  मित्र
 ने

 जोवन  बोसा  निगम  को  पूंजी  नियोजन  के  बारे  में  पुछा  ।  वह  १३  अगस्त

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ६४०  के  उत्तर  को  पढ़  लें  उसमें  इसी  बात  का  जवाब  हैं  i

 जहां
 तक  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  झा इवा सन  का  सम्बन्ध  हे--मैं  समझता हूं

 कि
 कि « ५  ~  ~

 में  ने  उस  आ्राइवासन  को  निभाया  है  ।  मच  एस  |  जगह  स्थायित्व  स्थापित  किया  है  जहां

 स्थायित्व  रखना  बड़ा  afer  होता  हे--इसलिये  बीमा  निगम  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ

 भी  किया  .-} a ag  ठोक  ही  gat  है  ।
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 श्री  साधन गुप्त  ने  भी  wa  wet  उठाये
 ।

 यदि  ag  जानकारी  हमें  दें  हम
 उन

 कमियों  तथा  त्रुटियों  को  दूर  करेंगे
 ।

 विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  अपराधों  में  ६०  लोगों
 प पर

 हम

 भ्रमियोः  चला  चुके  firey  में  समझता  हूं  कि  अभी  कुछ  श्र  भी  मामले  हैं
 ।

 माननीय

 मित्र  जानकारी  प्राप्त  कर  संकते  हैं  ।  इसलिये  उन्हें  मेरे  पास  वह  सुचना  देनी  चाहिये  ताकि

 में  इस  मामले  में  कार्यवाही कर  सके  |

 श्रीमान  यदि  कुछ  कौर  बात॑  रह  गई  हों  तो  माननीय  सदस्य  मुझे  याद  दिला  दें  में  उनका

 उत्तर  वित्त  विधेयक  के  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  समय  दंगा  ।

 महोदय  :  में  सभा
 क

 सामने  कटौती  प्रस्ताव  रखेंगी
 |

 \

 महोदय  द्वारा  सभो  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  श्रस्वीफ़ृत  हुए  |

 श्रेय  महोदय  ढारा  वित्त  मंत्रालय  को  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी गईं  तथा

 स्वीकृत  हुई
 a  ee

 माग  सख्या  दीपक  राशि

 रुपय
 ~

 २७  गीत
 जिया

 &0,36,000

 सोमा-दाल ।  ०  |  iat  लक  2,2¥,  25,000

 RE  संघ  उत्पादन  शुल्क  दै  ६  2,000

 ३०  निगम  कर  तथा  सम्पदा  UF  सहित  2,99  ६,०००

 रेश  अफीम  VBR, 000

 देर
 R19,  24,000

 33  लेखा-परीक्षा  4,83,&9,000

 ३  7  2,08,  28,000
 टकसाल  2,EY, 5k, 000

 दे  प्रादेशिक  तथा  राजनीतिक  पर्वत  १६,३  ०,०००

 ३31५
 वार्धेक्य  भत्ता  तथा  निवृत्ति  वेतन  2,46,0%,000

 र  ए
 वित्त  मंत्रालय  के  rary  विविध  विभाग  तथा  wer  व्यय  दे  ०,000

 ze  योजना  आयोग  ह  &,9  २,०००
 Yo  संघ  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  विविध  समायोजन  2,4%,0 oo

 र्  विभाजन-पूर्वे के  भुगतान  Vo,  Qo0°0

 ok
 भारतीय  सुरक्षा  मुद्रणालय  पर  पूंजी  व्यय  ES  000

 ११०  मुद्रा  टंकण  पर  पंजी  व्यय  UY,  GY,  coo

 १११  टकसाल पर  पंजी  व्यय  ई  ०0,000

 RR  निवृत्ति-बेतों का  राशिकृत  मलय

 ११२  छूटने  किये  गये  व्यक्तियों को  भुगतान  R¥,c00

 aw  वित्त  मंत्रालय  का  अन्य  पंजी  व्यय  ६७,४१,१४  ४,०००

 gy  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  देय  ऋण  तथा  alae  धन  ६६,प८र,०००

 प  मूल  श्रंप्रेजी
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 इसके  अध्यक्ष  महोदय  gro  निम्नलिखित  ae  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गईਂ

 तथा  स्वीकृत हुई  ।
 हि  जिन

 मांग  संख्या  aah  राशि

 रुपय
 ~

 Rg  १,  १२,०००

 लोक-सभा १००  द्0०  Sh,o0og

 १०  र  राज्य-सभा  २४,  1,900

 R08  उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय  ३६,०००

 विनियोग  ४)  विधेयक

 पति  मंत्री  fro  ao
 :

 में  प्रस्ताव  करता हूं
 कि  वित्तीय

 वर्ष  १९५७-५८  में  प्रयोग  के  लिये  भारत की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  का  भुगतान

 झर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्रनुमति  दी  जाये  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  PeYG—¥G  में  प्रयोग के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ

 राशियों का  भुगतान  oat  विनियोग  प्राधिकृत  करने  विधेयक  को

 जाये  ।
 ~

 स्थापित  भ  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्र  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता
 जमे रक हे

 में  प्रस्ताव यूं  करता  हुं  :

 वित्तीय  वर्ष  PERS-¥S  में  प्रयोग  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कुछ  राशियों  का  भुगतान  श्र  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर ~
 विचार  किया  जाये  ।''

 —_—_—_——__-—

 भारत  सरकार  के  असाधारण  भाग  अनुभाग  दिनांक

 में  प्रकाशित

 **राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  किया  गया

 1  मूल  अंग्रेजी में

 राष्ट्रपति की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  किय  गया
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 क

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मुझे  कुछ  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  aes

 ee
 करीब  सारी  वही  मांगें  हैं  जिन  पर  यहां  चर्चा  हो  चुकी  कुछ  ही  मांगें  ऐसी  हैँ

 जि

 यहां  चर्चा  नहीं  हुई  भोर  जिनके  बारे  में  पु वबन्घ  का  प्रयोग  किया  गया  ।  इसलिये

 सभा  से  इस  प्रस्ताव  को  पारित  करने  के  अतिरिक्त  ake  कुछ  कहने  की  श्रावस्यकता नहीं

 समझता  |

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 1  शो  नाशिर  wea  (qa  :  err

 दस  विधायक  में  घोलने  को  कहां  जा  रहा  है  जिसक  शूल  प्रति भी  हमारे  पास  नही

 है  ।

 महोदय  :  इस  विधेयक  की  प्रतियां  एक  घंटे  पव  नोटिस  mitra  में

 जा  चुकी  हैं  ।  क्योंकि  मनन  य  सदस्य  यहां  बैठे  हैं  वे  वहां  से  विधेयक  की  प्रतियां  प्राप्त

 न  कर  सके  ।  उसमें  मांग  की  की  सनौर  कुछ  भी  नहीं  यह

 पहिले  ही  स्वीकृत  हो  चुकी  है
 ।

 fat  amie  प्रतिरक्षा  बजट  में  इस  बात  का  उल्लेख  कहीं  नहीं  किया

 गया  है  कि  प्रतिरक्षा  के  लिये  कौन  सी  सामग्री  खरीदी  जा  रही  है  ।  निस्संदेह  कुछ  बातों

 को  खुलें  श्राम  नहीं  बताया  जा  सकता  हे  तथापि  व्यय  की  मुख्य  मद्दे  तो  अवद्य  ज्ञात  होनी

 चाहियें  जिसमें  यह  ज्ञात  हो  सके  कि  क्या  हम  कभी  द्वितीय  महायुद्ध  के  समय  वे  ही  शस्त्रास्त्र

 खरोद  रहे  हैं  भ्रथवा  क्षेप्यस्त्रों  के  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कुछ  व्यवस्था  की  है  क्योंकि  इन  वस्त्रों  के  विकास  ने  पुराने  veal  को  बिल्कुल  निरपेक्ष  सिद्ध

 कर  दिया  हैँ  उन्होंने  सभा  को  यह  भी  नहीं  बताया  है  कि  भविष्य  में  ay  वस्त्रों  के  उपयोग

 की  संभावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  meat  में  क्या  परिवर्तन  किया  गया  है
 ।

 यदि  प्रतिरक्षा

 मंत्री  उन्हें  प्रतिरक्षा  के  रहस्य  समझते  हैं  तो  इस  बात  की  जांच  के  लिये  इस  सभा  के  सदस्यों
 की  एक  प्रवर  समिति  बनाई  जाय  ।

 wa  में  विदेश  मंत्रालय  सम्बन्धी  seat  को  लेता  ठ  का  प्रशन  कई  वर्षों  से

 लटका  तञ  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  नगर  हवेली  को  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  wea  राज्य  बना  दिया

 जाये  भर  तब  वह  सारी  पुर्तगाली  बस्तियों  को  स्वतंत्र  करवाने  का  नेतृत्व  ग्रहण  करे
 ।

 मेर

 प

 एक  दश  STG  जिवा

 पर

 पत  कर  भो  इर  ससे  फालो
 बस्तियों  को  स्वतंत्रता  प्रदान  कर  सकते  हें  ।

 आप  रक्षित  कोष  में  कमा  कर  रहे  हैं  ।  मेने  वित्त  मंत्री  के  भाषण  बड़े  ध्यान से  सुना  है  कौर मैं

 इस  नतीजे  पर  पहुंचा  हूं  कि  च्च्च  इतनों  बड़ो  योजना  स्वीकार  करने  को  अपराधी  है
 ।

 मेरे  विचार

 से  इससे  देश  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  क्योंकि  इस  रक्षित  कोष  का  विदेशो  के  रूप  में  होना

 ठीक
 है  क्योंकि  झपने  कामों  को  पूरा  करने  के  लिये  हमें  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होगी

 ।  इन

 भारतीयों  से  हमारे  द्वारा  चलाये  गये  नोटों  में  जनता  का  विश्वास  रहता
 एक  बार  जब  भारत  रक्षित

 बैंक  अधिनियम  ने  न्यूनतम  रानी  का  उल्लेख  कर  दिया  गया  है  तो  मेरे  विचार  से  उसे  कम  करना

 उचित  नहीं  है  ।  वित्त  मंत्री  भले  ही  कुछ  भो  कहें  बे  इस  योजना  को  नहीं  बचा  यह  सच  है  कि

 हमारी  मुद्रा  न्य  कई  देशों  की  मुद्रा  से  सुदृढ़  है  तथापि  शक्तिशाली  मुद्रा  भी  एक  दिन  में  ही  दुबे
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 हो  जाती है  ।  योजना  में  इतना  राशि  को  कमी  है
 कि

 एसा  समय  भा  सकता  है  जब  हमें  रुपये

 का  करना  पड़े  अथवा  भ्र पनी  योजना  में  हो  कटौती  करनो  पड़ेगी
 ।

 ्
 ४

 _
 f  मल  श्रंप्रेजो  में

 ्  re
 Oo
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 [at  atic

 जहां  तक  राजनैतिक  दलों  को  चन्दा  देने  का  प्रदान  में  इस  बात  पर  विस्तार से  अपने  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करते  समय  बोला  क्योंकि में  इस  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  की  पुर्व  सूचना  दे  चुका

 मेरे  विचार  से  सरकार  के  प्रति  किसी  को  संदेह  नहीं  होना  चाहिये  जब  कि  विभिन्न  सेवायों

 श्र  पूंजीपतियों से  aerate
 स्वीकार

 करने  पर  लोग  सरकार  को
 संदेह  की

 दृष्टि  देखने  लगते
 ह

 अरब
 में  कर्मचारी  भविष्य

 निधि
 के  wet  को  लेता हूं  ।  इसके  क्रियान्वित

 न  करने को  हस्तक्षेप

 अपरा  ठहराया  जाना  चाहिये  |  क्योंकि  मंतो  स्वयं  निर्वाचन  क्षेत्र  के  एक  स्थान  पछोरा में

 देखा  a  एक  का  रखाने  के  नियोजकों ने  कारखाना  बन्द  कर  दिया  कर्मचारियों  की  सारी  भविष्य

 निधि  हड़प  लो  ।  सरकार यह  सब  चुपचाप  देखती  रही  ।  अधिनियम  को  क्रियान्वित  करने में  इस

 प्रकार का  पक्षपात  किया  जाता है  क्योंकि  बिना  इसके  उन्हें  चन्दा  नहीं  मिल  सफलता है  ।

 में  एक  बात  कहना  चाहता  हुं  ।  वह  यह  है  कि  बम्बई  और  कलकत्ता के  न्यायालयों  में

 प्रणाली चलती  है  ।  में  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रणाली  भविष्य  में  भी  कायम

 गो  या  नही ं।

 tat  fao  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीयਂ  सदस्य  ने  पहिला  प्रशन  यह  उठाया  है  कि प्रतिरक्षा

 का  स्वरूप बदलना  होगा  |  उन्होंने यह  अनुमान  भी  लगा  लिया  है  कि  हम  इसका  स्वरूप  बदल  सकते

 इससे  उन्होंने  हल  निकाला  उनके  अनुमान  यदि  सत्य  भो  मान  लिये  जायें  तो  भी  उनके

 हल  गलत हैं  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  बताने  का  दायित्व  नहीं  लगे  कि  अणु

 युद्ध  का  मुकाबला  करने  के  लिये  प्रतिरक्षा  का  स्वरूप  किस  प्रकार  बदला  जाये  ।  हम  ऐसी

 कोई  बात  नहीं  करना  चाहते  हूँ  ।

 के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  को  २  सितम्बर तकਂ  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  जब  इस

 सभा  में  विशद-कार्य  मंत्रालय  पर  चर्चा  की  जायेगी  |

 वित्त  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  वे  बहुत  उदार  हूँ
 ।

 इस  बात
 के

 लिये  इच्छुक हूँ  कि  में  देश
 के

 कल्याण का  विचार  करूं  ।  कौर  इसलिये  मुद्रा  का  अवमूल्यन  कर  दू  |  में  ऐसा  नहीं  करूंगा  ।  में  नहीं

 जानता  कि  वे  इस  प्रकार  देश्य  को  कहां  ले  जाना  चाहते हैं  ।  मेरे  विचार  से  भ्रवमूल्यन  से  किसी भी

 गम्भीर  समस्या  का  उपचार नहीं  हो  सकता  क्योंकि  हमारी  देश  को  अरे-व्यवस्था  में  विदेशी

 विनिमय  देश  की  श्रमिक  लेन  देन  का  बहुत  छोटा  भाग  है  ।  यदि  श्राप  केवल  आंशिक लाभ  के  लिये

 देश की  बर्थ-व्यवस्था  भंग  नहीं  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  ga  नहीं  करना  चाहिये  ।  वस्तुत ऐसे

 मामलों  पर  सभा  में  इस  प्रकार  चर्चा  नहीं
 की

 जाती  है  क्योंकि  अवमूल्यन  करने  वाले  देश  ग्रीम  समय

 तक  यही  कहते  हैं
 कि

 वे  अवमूल्यन  नहीं  कर  रहे  हैं
 ।

 में
 सभा

 को  श्राइवासन  देता  हूं  कि  विदेशी  सहायता
 न  मिलने  तथा  कोई  संसाधन  प्राप्त  न  होने  पर  भी  यदि  सभा  का  समन  रहेगा  तो  में  मोच  PEYE

 तंक  रुपये  का  अवमूल्यन  नहीं  करुंगा
 ।

 मेरे  विचार  से  यह  सुझाव  अनुचित  है  ।

 माननीय  सदस्य  इस  बात  के  लिये  भी  बहुत  संवेदनशील  हैं  कि  विश्व  तथा  भारत
 को

 जनता यहं  कहेगी  कि  सरकार  केवल  इसलिये  पक्षपात  कर  रही है  कि  कुछ  कम्पनियों  ने  कांग्रेस  को

 चन्दा  दिया  विरोधों पक्ष  के  बहुत  से  सदस्य  यह
 भी

 कह  देते  हैं  कि  उसके  बदले  में  उन्हें  रियायतें

 दी  जायेंगी  ।  यदि  रियायतें  देना  उचित  होगा तो  श्रव्य  दी  जायेंगी  ।  यदि  रियायतें नहीं  दी  जायेंगी

 जो  वे  कहेंगे  कि  हमने  उनका  कुछ  शौर  काम  किया है  ।  वे  लोग  स्वयं  भी  देवता  नहीं  हूँ  ।
 उनकी

 बातों की  जांच  नहीं
 की

 जा
 सकती  यदि  हम  उन्हें

 कुछ  रियायतें  देंगे  तो  वे
 प्रकाशित  होंगी

 +  मूल  अंग्रजी  मे
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 और  सभी  सदस्य  उनकी  जांच कर  सकेंगे  ।  इसलिये  रियायतों  के  दल  को  दिये  गये  से  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  होता  है
 ।

 कदाचित  माननीय  मित्र  ने  चुनाव  में  )  कोई  धन  व्यय  नहीं  किया  किन्तु

 उसी  पक्ष  के  कई  सदस्यों  ने  धन  व्यय  किया  जो  विभिन्न  तरीकों  से  पाया  ।  स्पष्ट  वक्ता  भिन्न  होने

 के  नाम  पर  इस  प्रकार  लगाना  उचित  नहीं है  ।

 उन्होंने  बम्बई  तथा  कलकता  के  उच्च  न्यायालयों  की  ga  प्रणाली  का भी  जिक्र  किया

 fafa  मंत्री  ot  हाल  तरफ  कलकत्ता  के  प्रसिद्ध  वकील  रहे  वे  इस  बात  का  निश्चय  करेंगे

 कि  ga  प्रणाली  अच्छी  है  या  बुरी  |  में  इस  सम्बन्ध में  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।

 मेरे  विचार  से  उनकी  किसी  बात में  कोई  सार  नहीं  है  अतः  में  माननीय  सदस्यों से  निवेदन  करूंगा

 कि  वे  इस  प्रस्ताव  को  पारित
 करें

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  PEXV—¥G  में  प्रयोग  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों

 के  भुगतान  कौर  विनियोग  प्रभावित  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय
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 प्रत्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 pra  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 खंड  ?  से  3,  भ्रनुसुची  झ्घिनियमन सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  ait  बने हि

 प्रस्तावਂ  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  १  से  3,  alana  सुख  तथा  विधेयक  का  नाम  faa  में  जोड़  दिये  गये  ।

 ति०  ao  फृष्णनायारी  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाय  ।'

 पुष्य  महोदय  :  प्रबल यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जायेਂ  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 गुना-उज्जैन  रेल  सम्यक

 fat  do  ao  :  में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६५९  के  सम्बन्ध जिसका

 उत्तर  ae  को  दिया  गया  एक  घंटे  की  चर्चा  प्रारम्भ  करना  चाहता  हूं  ।  इसके  उत्तर

 में  wet  गया  था  कि  इंजिन  डिब्बे  इत्यादि  तथा  पटरी  का  सामान  उपलब्ध  होने  पचगुना-उज्जैन रेल

 are  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  आरंभ  किया  जायेगा
 ।

 इससे  ज्ञात  होता है  कि  द्वितीय

 योजना  के  प्रति  रेलवे  बोर्डे  का  रवैया  बहुत  उपेक्षा  का  बड़ी  कठिनाइयों  के  द  यह

 योजना  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  शामिल  की  जा  वह  भी  इस
 कारण

 कि
 मध्य  प्रदेश

 के

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 त०  ब०  विद् वल राव

 कोयला  खानों  से  द्वितीय  योजना
 को  अवधि में  २०  लाख  टन  कोयले  का  उत्पादन  किया  जायेगा  और

 इस कोयले को  बम्बई  को
 कपड़ा  जिलों  में  पंहुचाया  जायेगा  ।  बम्बई  में  कोयले  को  बहुत  कमी  है  श्र

 इसके  कमी  के  कारण  कई  मिलें  बन्द  हो  गई  हैँ  ।

 इसके  सम्पर्क को  स्थापना  के  लिये  wig  १८  होने बीतने  पर  भो  केवल  सर्वेक्षण  का  काम

 क्रिया जा  रहा  इस  सम्बन्ध में  फोन  सर्वेक्षण हो  चुक  हूं  परन्तु
 कार्य

 प्रभी  तक  प्रारम्भ नहीं  हुआ

 है  ।  द्वितीयਂ  पंचवर्षीय  योजना  को  अवधि  में  हमने  निश्चय  किया  है  fe  हम  केवल  ८४२  मील  रेलवे

 लाइनों  का  निर्माण
 करेंगे  परन्तु

 जित  गति  से  हम  काम  कर  रहे  हं  उससे  हमारा  यह  लक्ष्य  भी  पुरा

 नहीं  होगा  are  इससे  परिवहन  के  साधनों  को  अप्नाप्यता  के  कारण  हमारी  सारी  योजना

 अव्यवस्थित  हो  जायेगी  ।

 मध्य  प्रदेश में  प्राकृतिक  संसाधनों  को  बहुलता  है  किन्तु  यातायात  के  लिये  रेल मागं  नहीं

 हैं  ।  झा साम  को  छोड़  कर  मध्य  प्रदेश  में  भारत  के  सभो  राज्यों  से  कम  रेलें  हैं  ।  aT  यदि  हम  ६००

 लाख  टन  कोयले  के  उत्पादन  के  लक्ष्य कों  पूरा  करना  चाहते  हूं  तो  हमें  चाहिये  कि
 रेलों  का  समुचित

 विकास  करें  इस  सम्बन्ध  में  ठोस  कार्यवाही  करें  ।

 अन्य  मंत्रालयों  की  तरह  रेलवे  मंत्रालय  में  भी  अनौपचारिक  परासशंदातु  समितियां  बनाई

 जायें  |  केवल एक  राष्ट्रीय  रेलवे  परामशंदातृ समिति  का  होना  पर्याप्त नहीं  है  अपितु  छोटी  छोटी

 समितियां  बनाई  जायें जिस  में  केवल  ५  से  ७  सदस्य  तक  हों  ।  यह  समिति  रेलवे  की  विकास  योजनाकारों

 तथा  रेल  पटरियों को  दुहरा  करना  तथा  डीजल  तेल  से  रेलें  चलाने  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति

 कीं  जांच  करे  इनके  सम्बन्ध
 में

 तत्काल  प्रगति
 हो  सके  शौर

 योजना  समुचित  रूप  से

 क्रियान्वित  हो

 थ्रो  ware  व्यास  :
 में  सब  से  पहले  तो  अपने  मित्र  श्री  गर्ल  राव

 जी
 को  धन्यवाद

 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  को  यहां  पर  उठाया  ।  उस  समय  तत्कालीन  रेलवे  मंत्री  माननीय

 शास्त्री  जी  ने  खुद  उज्जैन  से  ग्वालियर  तक  रास्ते पर  जा  कर  के  वहां  की  कठिनाइयों  को  अनुभव

 किया  था  और  ऐसा  महसूस किया  था  कि  ag  रेल  बनना  बिल्कुल  जरूरी  उस क  बाद  सर्वे  हुआ

 तो  इतना  हो  गया कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  शुरू  हो  गया  अव्वल तो  जब  कि  इस  रेलवे

 लाइन  को
 *
 महत्वपूर्ण समझा  गया  तो  श्राप  नें  जल्दी  इस  कायथ  को  पूरा  क्यों  नहीं  कराया

 ?

 जो  कुछ  11.0  सर्वे  समाप्त  ।  गुना  से  व्याकरण  तक  ऐसा  रास्ता  है  जो  कि  जो  तीन

 मार्ग  बनाए  गए  उन  सब  में  कामन  है  ।  फिर इस  गुना  से  व्याकरण तक  की  लाइन  को  बनाने

 का  कार्य  क्यों  नहीं  प्रारम्भ कर  दिया  जाता ?  वह  बहुत  जल्दी  शुरू  हो  जाना  चाहियें  |  गवर्नमेंट

 सोचे  शर  रेलवे  ats  सोचे  कि  कौन  सा  मार्ग  अपनाना  इस  में  देर  क्यों  की  जा  रही  है  ?

 दूसरे  जब  प्लैन  में  नई  रेलवे  लाइनों  का  उद्देश्य  गया  है  तो  उस  में  यह  भी  है  कि

 नये  माल  का  उत्पादन  स्टील  प्रौर भी  बहुत  सा  सामान  उस
 को

 मी

 इधर  से  उधर  पहुंचाया  जाया  जाएगा ।  राज  जो  रेलवे  लाइन  उस  पर  काम  इतना

 अधिक बढ़  गया  है  कि  दूसरी लाइन  का  बनना  बहुत  जरूरी हो  गया  उज्जैन  भोपाल

 लाइन  पर  मालगाड़ियों  का  काम  इतना  अधिक बढ़ गया बढ़  गया  है  जिस का  कोई  ठिकाना  नहीं  कभी

 पिछे  दिनों  में  ने  देखा  कि  अनाज  के  वेगास  भरे  हुए  स्टेशनों  पर  पड़े  रहे  ।  पानी  आ  गया  शौर  उन  में

 भर  गया  ।  उन  में  उठ  लेकिन  तब  तक  वैगन  नहीं  सके  ।  में  ने  यह  भी  देखा  कि  सिहोर

 में  बीस  att  पच्चीस  gag  दिन  तक  भरे  कंगन  पड़े  में  ने  जनरल  मैनेजर  को  इस
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 विषय  में  लिखा  लेकिन  उन  के  पास  से  जवाब  पाया  कि  नई  लाइनें  चलाने  की  जाइए  नदीं

 है  क्योंकि  काम  बहुत  श्रमिक  हो  गया  है  प्रौढ़  भार  बढ़  गया  है  ।  एक  बात  तो  यह  है  कि  जेसा  मेरे  मित्र

 श्री  fager  राव  जी  ने  कहा  कि  कोल  इतना  पैदा  होने  बाला  दूसरा  सामान
 पैदा

 होने  वाला
 उसको

 पहुंचाना  है  बम्बई  मध्य  प्रदेश  में  पहुंचाना  है
 ।

 मध्य  भारत  में  पहुंचाना  है  जहां  पर
 कि

 इंदौर  झर

 उज्जैन  में  '  काटन  मिल्स  काफी  हैं
 ।  वहां  कोल  ale  की  दिक्कत  है  जो  इसी  लाइन  पर  जा  सकता  है  ।

 कौर  सामान  भी  वहां  बराबर  पहुंचाया जा  सकता  है  ।  वहां  पर  भरे  हुए  वेगास  पड़े  रहते  कई  दिनों

 तक  यात्री  गाड़ियां  रोजाना  लेट  भराती  मालगाड़ियों का  पाना  जाना  वहां  ऐसी  रुकावट  पैदा

 कर
 देता

 है  कि  लोग  परेशान  इस
 लिये  इसमें देर  नहीं  होनी  चाहिये

 जो  भी  थोड़ा  बहुत  रुपया  किसी  तरह  से  मिला  उस को  खर्चे  कर  के  भ्रमर  रेलवे  लाइन

 का vo  मील  का  टुकड़ा  भी  हम  न  बना  तो  माल  का  उत्पादन  हो  भी  जाएगा  तो  भी  इनर

 उधर  नहीं  पहुंच  सकेगा  ।  इस  चीज  से  देश  को  लाभ  नहीं  पहुंच  सकता  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  इस  कायें  में  विलम्ब  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?  इस  को  जल्दी  से  शुरू  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?

 सर्वे होने  की  मंजूरी होने  के  बाद  निर्णय में  कुछ  समय  उस के  बाद  लेंड  वगैरह  का

 जिशन  करने  के  लिये  बहुत  सी  कार्रवाई  करनी  होगी  |  आखिर  यह  कब  से  शुरू  होगा  ।  तीनों  लाइनों  के

 बारे  में  सर्वे  च्  है  ।  शाजापुर  एक  जिले  का  हेडक्वार्टर  उस  का  भी  ध्यान  जरूर  रक्खा  जाना  चाहिये  ।

 जी०  भाई  पी०
 ने  भी  पहले  एक  सर्वे  कराया

 था
 ।  वह  तो  लड़ाई  शुरू  हो  जिस  की  वजह  से  ag

 काम रुक  गया  |  झापके  सामने  वहू  रेनाड  भी  मौजूद  है  छोटी  से  लाइन  को  पहले  ले  लेना  चाहिये

 जिस  में  कम  खर्चें  हो  ।

 नागदा  प्रश्न  पिता  नहीं  यह  प्रश्न  कैसे  उठाया  लेकिन  मुझे  मालूम  ar  कि

 एक  बहुत  बड़ी  ने  कोशिश  की  थी  जगह  जगह  जा  कर  वहां  के  चैम्बर्स  साफ  कामर्स  से  कौर

 मंड़ी  कमेटियां जो  उन  से  प्रस्ताव पास  कर  के  भिजवाया  था  कि  इधर  से  लाइन  निकलनी

 चाहिये  ।  उस  ने  खुद  कोशिका  की  थी  अपने  इंटरेस्ट  में  ।  यह  नहीं  होना  उज्जैन  और  इन्दौर

 दो  बड़े  महत्वपूर्ण शहर  हैं  भर  देवास
 भी

 उन
 से  लिंक

 कर  लिया  गया  है
 ।  उका  सम्पन्

 राजगढ़  ब्यावरा  के  लोगों से  तो  ब्या वह  नागदा  जा  कर  चालिस  मील  का  चक्क  काटकर

 फिर  वापस  जाएंगे  और  इन  जगहों  को  पहुंचेंगे  ?  जितने  भी  गुड्स  हें  वह  भी  क्या  नागदा  जा  कर

 फिर  वापस  कराएंगे
 ।

 में  नहीं  जानता
 कि

 नागदा
 तक

 लाइन  बनाने का  खर्चे  कयों  फुजूल  किया  गया

 wit  इस  रेलवें  की  क्या  जरूरत  जिस  की  वजह  से  उस  को  ले  लिया  गया  ।  न  उज्जैन  वालो ंने  उस

 की  मांग की  थी  शर न  गुना  वालों  नद्दी
 की

 हमें  बताया  जाय  कि  यह  किस  ने  चाहा

 था ?

 इन  प्रश्नों  का  माननीय  मंत्री  महोदय  उत्तर  दें  कि  जल्दी  से  जल्दी  यह  कार्रवाई  कब  शुरू  होने

 वाली  है  ।  वह  इस  के  निर्माण  कार्य  में  ज्यादा से  ज्यादा  जनता का  सहयोग  लें  ताकि  विलम्ब

 इस  में  न  हो  ।  पता  नहीं  वह  इस  को  लेने  वाले  हैं  या  नहीं  बताना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  इस

 के  लिये  कोई  कमेटी  बना  दें  इस  क्षेत्र  में  ताकि  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  सहयोग  जनता  का  ले  सके

 श्र  बाप  के  काम  में  भी  मदद  जिस  से  जल्दी  से  जल्दी  यह  काम  पुरा  हो  जाए  ।

 an  कौडियाल  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 अंतिम

 होगा
 ?
 etter  दिया  a  भारत  होगा

 भ्र  रेलवे  लाइन  का  निर्माण कब  से  प्रारम्भ

 नए  नाएएएएाणाा

 भ्र ग्रेजी  में
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 रेलवे  उसमें  शाहनवाज़  :
 में  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने

 यह  चर्चा  प्रारम्भ कर  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  का  दिया  ।  यह  आरोप  लगाया  गया है  कि

 इन  सर्वेक्षणों में  प्रसारण  विलम्ब  हुआ  यह  लाइन  जून  १९५१ में  मंजूर  हुई  थी
 र  दिसम्बर

 से  इंजीनियरिंग  सर्वेक्षण  का  कायें  प्रारम्भ  था  ।  इस  वर्ष  जनवरी  में  यह  काम  समाप्त  हो  गया  है
 ।

 इस  सर्वेक्षण  में  चौदह  महीनें  का  समय  हमने  यही  भी  की  थी  ।

 किसी  लाइन  का  सर्वेक्षण  करते  समय  बहुत  सा  प्रारम्भिक काय  करना  होता  है
 |  केन्द्रीय रेलवे

 में  इस  लाइन  के  निर्माण  के  अतिरिक्त  २१४  मील  पटरी  दुहरी  की  जा  रही  १६१  मील  पर  बिजली

 से  रेलें  चलाई  जायेंगी  तथा  ५४  मील  पटरी  को  परिवर्तित किया  जा  रहा  इस  ae  के  लिये

 विशेषज्ञ  इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  की  प्रा वश्य कता  होती है  ।  हमारे  पास  झ्रावद्यक  संख्या  में  इंजीनियर

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  सर्वेक्षण में  कोई  विलम्ब  नहीं  दा
 ।

 सर्वेक्षण  समाप्त  होने के

 उपरांत  सारे  तथ्यों  को  संग्रहीत  करना  होता है  ।

 हमें  arent  है  कि  कुछ  ही  महीनों  के  इन्दर  हमें  रेलवे  बोर्ड  से  इस  सम्बन्ध  में  पुरा  प्रतिवेदन

 प्राप्त  हो  जायेगा  ।  में  सभा  को  श्राइवासन  देता  हूं  कि  प्रतिवेदन समाप्त  होने  के  ्य

 कोई  विलम्ब  नहीं  होगा  ।

 हम  इस  लाइन को  यथासम्भव  शीघ्र  बनाने की  श्राववयकता  अनुभव  करते  थ  यह  लाइन

 बीना-भोपाल लाइन  को  दुहरी करने  के  स्थान  में  बनाई  जा  रही  है  ।

 में  श्री त०  रह  fag  राव  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  लाइन  को  यथासम्भव  शीघ्र

 निर्माण  करने  कौर  इससे  होने  वाले  कोयला  यातायात  की  श्राव्य कता  की  ध्यान  दिया  |

 इससे  मध्य  प्रदेश  के  क्षेत्रों  से  भी  सम्पर्क  स्थापित  हो  जायेगा  जहां  प्राकृतिक  संसाधनों  की

 बहुलता है  ।

 सभा को  ज्ञात  है  कि  हाल  में  ही  रेलवे  बोर्ड  ने  विश्व  बैंक  के  साथ  वार्त्ता  करने  के  लिये  एक  मिशन

 भेजा ।  पेपर  प्रयत्नों  में  सफल  हमें  पर्याप्त  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हो  हमारा  एक

 विदेशों  में  लोहा  इस्पात  प्राप्त  करनें  के  लिये  भी  गया  wa  था  ।  ्  हाल  रेलवे  मंत्री

 नें  राज्य  सभा  में  एक  वक्तव्य  देते  हुए  स्पष्ट  कहा  है  कि  अब  हम  यह  कह  सकने  की  स्थिति में  हं

 fe  द्वितीय  योजना  में  रखे  गये  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  में  रेलवे  असमर्थ  नहीं  रहेगी  ।
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